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 ene  eee eet  ems

 संचयी  होगी  अथवा  नहीं  ?

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  ।
 श्री  दीवार  :  हो  सकता हैं  फि  में  गलत

 महोदय  पीठासीन  ह्य  परन्तु  मेरे  विचार  से  यह  संचयी  है  ।

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर  इस  प्रणब  के  व्यक्ति  को  दोनों  शीर्षों  के

 अनुसूचित  जातियों  तथा  आदिस  जातियों  को  aaa  रियायत  प्रप्त  है  ।

 आयु  सम्बन्धी  रियायतें  श्री  पी०  एन०  राजाभोज  :  क्या  उपमंत्री

 ११८.  मैंन
 :  गह-कार्य  महोदय  कृपा  करके  बता  सकते  हैं  कि  किन

 a
 स्टेटस ने  भ्र पने  विचार इस  बारे  न्यूज

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  नया
 न»  से.»

 कार  ने  भ्रमित  भारतीय  सेवाओं  में  शर  भेजे  हैं  तो  कया  भेजे  हैं
 ?

 सूचित  जातियों  तथा  afer  जातियों  के  अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  किसी  राज्य  ने
 ५ ६  चि

 अभ्यर्थियों  की  झायु  सम्बन्धी  सीमा  पांच  wad  विचार भेजे  हैं  तथा
 यदि  हां  तो  वे  क्या  हैं

 ?

 ao  बढ़ाने  के  प्रस्ताव  को  कर  श्री  दातार  :  हमें  अभी  उन॑के  विचार

 लिया है  ?
 प्राप्त  नहीं  हुये  हें  ।  परन्तु  माननीय  सद  य  को

 गृह-कार्य  उपमंत्री  में  बता  देना  चाहता  हुं  कि  ag  रियायत  केवल

 विषय  विचाराधीन  है  ।  केन्द्रीय  सेवाओं  के  लिये की  गई  है  ।  अखिल

 भारतीय  सेवाओं  के  लिये  यह  रियायत  नहीं श्री  बमन  :  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि

 इस  विषय  पर  किस  सीमा  तक  विचार  है  तथा  यह  सम्भव  है  कि  झ्र खिल  भारतीय

 सेवाओं  के  लियें  भी  यह  रियायत  कर  दी
 हो  चुका  है  ?

 जाये  |
 श्री  दातार  :  इन  अखिल  भारतीय

 सेवा  अधिनियम  के  gaia  राज्य  सरकारों
 अमरीकी  सहायता

 से  सम्मति  ले  रहे  हैं  क्योंकि  इसका  सम्बन्ध
 ११९.  श्री  सुन्नत  :  क्या  वित्त  मंत्री

 राज्य  सरकारों  से  सबसे  अधिक  है  |

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री
 बमन

 :  क्या  ऐस  कोई  प्रवमा भ्ठ
 न  अगामी  वित्तीय  वर्ष  में  प्रम रिकी

 दिया  जा  सकता  है  कि  इसमें  कितना  समय  प्रशासन  द्वारा  भारत  को  कितनी  धनराशि  की

 लगेगा  ?
 सहायता  देने  की  प्रस्तावना की  गई  है  ;  तौर

 श्री  दातार
 :  इस  में  अधिक  समय  नहीं  विभिन्न  परियोजनाओं  में  यह

 लगेगा  ।  कुछ  महीने  लगेंगे  ।  किस  प्रकार  वितरित होगी  ?
 603
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 वित्त  मंत्री  के  सभा  सचिव  बी०  इसी  कारण  कुछ  का  उपयोग

 आर०  :  अमरीकी  NENTS सरक  wa  अगले  वर्ष  जिया  जाता हैं  ।

 सरकारी  रूप  से  कोई  सुचना  प्राप्त  नहीं

 हुई  है
 |  श्री  कामत  :  व्या  यह  सच  ह  कि

 कुछ

 दिन  पूर्व  अमरीकी सीनेट  ने  विनियोग  समिति
 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 से  सहमत  होकर  भारत  को  दी  जानें  वाली

 श्री  पुन्न  :  हमने  यह  सह  यता  ६००  लाख  डालर  की  झ्राधिक  सहायता  को

 मांगी  तथा  यदि  तो  कितनी  धनराशि
 Yoo  लाख  डालर  कर  दिया  है

 ?
 सरकार

 मांगी गई  थी  ?
 को  इसकी  सुचना  दी  गई  थी  ?

 श्री  बी०  आर०  भगत
 :  हमने  कभी  श्री  बो  आर०  भगत  :  हमने  सम.चार

 किसी  राशि  की  मांग  नहीं  की  है  ।
 पत्रों में  ऐसा  पढ़ा  हैं  ।  परन्तु  हमें  सरकारी  रूप

 श्री  पुनीत  क्या  सरकार  को  प्राप्त  से  सूचना  तब  मिलेगी  जब
 समस्त  कार्य  को

 अन्तिम  रूप  दे  दिया  जायेगा  ;  तथा  अभी
 सूचना  के  आधार  पर  में  जान  सकता  हूं  कि

 जिस  धनराशि  की  हमें  प्रा  हैं  उसमें  कृषि  इसमें
 विधान  सम्बन्धी  कार्यवाही  होनी  बाकी

 s
 की  वस्तुयें  भी  सम्मिलित  हैं  ?  a  ।

 श्री  बी०  आर०  भगत  हमें  इस  वर्ष  लोह  अयस्क  सर्वक्षण

 के  बारे  में  सरकारी  रूप  से  कोई  सुचना  नहीं  *  १२०.  श्री  नाना दास  क्या
 हैं  तथा  हम  कह  भी  कुछ  नहीं  सकते  ।  पिछले

 तिक  संसाधन  और  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री
 वर्ष  कृषि  उपज  alae थी

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  हेमा  :  पिछले  कई  वर्षों  में  हमने

 अमरीकी  सहायता  के  विषय  में  कई  क्या यह  सच  है
 ह  संयुक्त  राष्ट्र

 समझौते  |  ण्य  उनक  श्रन्तंगत  सहायता  क  संघ  ने  कुछ  दिन  पहले  aa  में  कच्चे  लोहे  का

 प्रतिवर्ष न  दी  जाने  की  व्यवस्था  की  गई  थी  ।  सर्वेक्षण किया  था  ;

 में  जान  सकता  हूं  कि  aa
 हमें  कुछ  झ्रागामी

 वर्षों  की  सहायता  मिल  चुकी  अथवा  कि
 यदि  तो  इस  सर्वेक्षण  का

 प्रभारी  अधिकारी कौन  था  ;
 हमें  प्रति  वर्ष  उस  aa  के  लिये  निर्धारित

 राशि मिल  रही  है  ?  यदि  समझौता दो  अथवा  सर्वेक्षण  का  ध्येय  क्या  था  ;

 शर
 इससे  अधिक  वर्षों  के  लिये  तो  यह  सहायता

 प्रारम्भ  में  मिली  अथवा  प्रत्येक  वर्ष  मिल  रही  सवक्षण  के  क्या  परिणाम  निकले  ?

 =  ? a
 @  प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  डी०

 श्री  बी ०  आर०  भगत  :  सहायता
 :  से  नहीं

 प्रत्येक  वर्ष  के  अधार  पर  मिलती  है  ।  श्री  नानादास :  में  जान  सत्ता  ह  कि

 वित्तीय  एवं  हमार  ag  क्या  हमारी  सरकार  के  सम्मुख  इस  प्रहार

 से  भिन्न  ।  वह  जुलाई  से  जुन  के  सर्वेक्षण  करनें  का  कोई  प्रस्ताव है  ?

 तक  होता हैं  |  उस  राशि  का  उपयोग  श्री  के०  डी०  मालवीय  :

 किया  जाता  मंजूरी  वास्तविक  प्राप्ति
 सयुक्त  राष्ट्र  संघ  ने

 प्राप्य
 भूतत्वीय  आंकड़ों

 सदा  ही  कूछ  लगा  करता  ४  तथा  के  आधार  पर
 एक  प्रतिवेदन  तैयार  किया  था
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 तथा  इस  aia  विशेषज्ञ  समिति  ने
 पारस्परिक  वार्ता  में  यह  बात  भी  श.मिल

 जिसमें  एक  विशेषज्ञ भारतीय  भी  एक  होगी
 ।

 पुस्तक  प्रकाशित  की  जो  सवक्षण  नहीं  है  अध्यक्ष  महोदय  :  वह  धनराशि  जानना
 बल्कि  प्राप्य  तथ्यों का  संग्रही करण  हैऔर

 चाहते  हैं  ।

 एक  समीक्षापूण  मूल्यांकन हैं  इस  प्रकाशन FT
 श्री  सा०  डी०  देशमुख  :  इसे  अभी  तय

 नाम  शभ्रप्रेज़ल  ऐन्ड यूज़ यूज़  आयरन

 है

 किया  जायेगा  ।

 श्री
 नानादास

 :
 क्या  में  जान  सकता  हूं

 श्री  हेमा
 :  हम।रे  दावे  के  अनुसर यह

 करनी हैं  ?
 कि  इस  संग्रही करण के  काय  में  कौन  कौन

 किन  किन  भारतीयों  ने  हाथ  बढ़ाया  था  ?  श्री  ato  डी०  देशमुख  :  हमारा  कोई  दावा

 श्री  के०  डी०  मालवीय  :  इस  विशेषज्ञ  नहीं  परन्तु  अल्पकालीन

 समिति  भारत  के  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  विभाग
 नि  इस  प्रकार का  ot,  जिससे  संभवतया

 के  डा०  एम०  एस०  कृष्णन  सम्मिलित थे  |  &  करोड़  रुपया  वार्षिक  होता  जिसकी

 श्री  वोरस्वामी
 :

 में  जान  सकता  हुं  कि  एक  या  राय-व्यस्कों  में  व्यवस्था  रखी

 गई थी क्या  सरकार  जानती  हे  कि  तामिलनाद  में

 कच्चे  लोह  के  निक्षेप  मौजूद  हैं
 ?  श्री  ato  शर्मा  :  क्या  में  जान  सकत

 श्री  Fo  डी०  मालवीय  :  यह  हूं  किइस  ऋण  के  निर्धारण  तथा  भुगतान  के

 इस  wet  से  सम्बन्धित नहीं  है  ।  सम्बन्ध
 में  पाकिस्तान  के  वित्त  मंत्री  तथा  भारत

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  यह  नहीं  समझ  के  वित्त  मंत्री  की  परस्पर  कोई  भेंट  हुई  हे
 ?

 सका  कि  यह  प्रशन  उत्पन्न  त  |
 श्री  सी०  डी०  देशमुख  :  जी  नहीं

 जसा  कि  सभा  को  ज्ञात  हैं  दोनों  देखों  के  इस
 विभाजन  ऋण

 * QQ.  श्री  डी०  ato  STAT  क्या
 प्रकार  के  कुछ  मामलों  को  तय  करने  के  लि

 कार्य  संचालन  समिति  इन  पर  विचार  कर  रही
 वित्त  २४  १९५५  की  पूछे  गए

 तारांकित  wet  संख्या  oy  के  उत्तर  के
 हैं  ;  तथा  इस  समिति  की  भ्रान्ति  बैठक  यह

 निश्चय  किया  गया  था  ऋण  के  मामले  को

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  दोनों  cai  के  वित्त  मंत्रियों  पर  ही  छोड़
 तब  कोई  विभाजन  पाकिस्तान  से

 दिया  जाये  ।  में  पाकिस्तान  के  वित्त  मंत्री

 वसूल  gat  है
 ?

 क  इस  विषय  पर  चर्चा  a  लिये  दिल्ली

 वित्त  मंत्री  (sit  सी०  डी०  :
 alt  का  निमंत्रण  दे  हुं  ।  उन्होंने

 जी  नही ं।  निमंत्रण  स्वीकार  कर  लिया है  परन्तु

 श्री  डी०  to  शर्मा :  क्या  में  पाकिस्तान  के  वित्त  मंत्री  महोदय  को  कुछ

 और  काम  होने  |  चर्चा  ८  लिये  कोई
 जान  सकता हूं  कि  १५  9evio H faq के  दिन

 ऋण  की  राशि  कितनी  थी  तथा  इस  समय  यह
 तिथि  निश्चित  नहीं  की  जा  सकी

 कितनी है
 ?

 में  विभिन्न  लेखों  के  met
 को

 श्री  गिडवानी :  माननीय  मंत्री  ने

 पृथक  पृथक  रूप  से  भी  जानना  चाहता  हूं
 ।

 बताया  कि  पाकिस्तान  सरकार  भारत  को

 श्री  सी०  डी०  देशमुख
 :  पाकिस्तान  से  ऋण  की  अदायगी  के  लिये  भ्र पने  बज  में  कुछ

 मिलने  वाली  कुल  राशि  श्रभी  तय  करनी  है
 रानी  का  उपबन्ध करती  थी  ate  विगत  दो



 १५९  मौखिक  उत्तर  २७  जुलाई  १९५५  मौखिकਂ  उत्तर  @Ro

 वर्षों से  उसने  इस  प्रकार  का  कोई  उपबन्ध  रक्षा  संगठन  मंत्री  :

 नहीं  किया  |  RY Goo  पुरुषों  को  प्रशिक्षित  किया  गया  हैं  ।

 श्री  सी०  डी०  देशमुख  :  मेंने  पतन
 किसी  महिला  को  प्रशिक्षित  नहीं  किया  गया  ।

 अय-व्यस्क  में  की  गई  व्यवस्था  की  AK  ५७  शिविर  स्थापित  किए  गए

 जिनमें  से
 दो

 भ्र भी  तक  चल  रहे  हें
 ।

 मई निर्देश  किया  है  ।  मेरा  विचार  है  कि  स्वयं  उन  के

 राय-व्यस्क  में  भी  कम  से  कम  एक  वर्ष  ४  SKN  में  खोले  गए  ३३  शिविरों  का  व्यय

 करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  लगभग  ८.  १८  लख
 रुपयें  था  ;  शेष

 गई  थी  |  अपन  विंमान  अप्रिय-ब्लाक  में  हमने  जुलाई  में  लगे  शिविरों  के  अ्रांकड़े  प्राप्त  किये

 कोई  व्यवस्था  नहीं  रखी  है  तथा  मेरा  विचार  जारहे

 है  कि  उन्होंने  भी  अपने  प्राय-व्ययन  में  इस  जी  दोनों  संस्थानों  के  उद्देश्य
 प्रकार  की  व्यवस्था  नहीं  की  है  ।

 तथा  अर  प्रशिक्षण  में  बहुत

 टो०  एन०  सिंह
 :  विभाजन के

 पश्चात्  पहले  वर्षों  भारत  सरकार  ने  श्री  एम०  आर०  कृष्ण  :  क्या  में  जान

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  तथा  इसी  प्रकार  की  अन्य  सकता  हुं  कि  प्रशिक्षण  के  लिए  कोई  संख्या

 संस्थाओं  के  प्रति  पाकिस्तान  के  साभार  को  निश्चित  की  गई  हे  इन  व्यक्तियों

 चुकाया  था
 ।

 म
 जान  सकता  हूं  कि  क्या  कें  प्रशिक्षण  की  कोई  अवधि  भी  निश्चित  हैं

 ?

 भारत  सरकार  कब  भी  इस  प्रकार  के  आभार

 श्री  त्यागी
 :  जी

 हां
 ।

 पांच
 वर्ष

 में
 पांच

 को  पाकिस्तान  सरकार  के  लिये  चुका  रही  है  ?
 लाख  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षित  करने  का

 श्री  सी०  डी०  देशमुख  :  जी  नहीं  ।  विचार किया  गया  है  |

 भारत  पाकिस्तान  सरकार  के
 श्री  एम०  आर०  कृष्ण :  उन  स्थानों के

 स्थान  पर  दस  प्रकार  का  कोई  साभार
 नाम  क्या  ह  जहां  यह  प्रशिक्षण  स्कूल  खोले पर

 नहीं  ले  रही  है
 ।

 गये  हें
 ?

 राष्ट्रीय  स्वयंसेवक  सेना  श्री  त्यागी  :  एक  शिविर  का  कोई

 * PQ,  श्री  एम०  आर०  कृष्ण  :  क्या
 स्थायी  स्थान  नहीं  है  ।  विभिन्न  राज्यों  में

 मंत्रणा  समितियों  के  बरामद  से  इन  स्थानों  को
 रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चुना  जाता  तथा  एक  मास  तक  शिविर

 राष्ट्रीय  स्वयंसेवक  सेना  में  अभी
 चलता  हैं  कौर  बाद  में  वे  लोग  वापस

 तक  कितने  पुरुष  तथा  स्त्रियों  को  प्रशिक्षित
 जाते हैं  ।

 कया  गया  हैं  :

 श्री  भक्त  हद दान  प्रभी  माननीय  मंत्री
 देश  में  कितने  प्रशिक्षण  शिविर

 ने  बतलाया  कि  २७  कम्प  अभी  तक  संगठित

 स्थापित  किये  गये  हें  तथा  उन  पर  कितनी

 धनराशि  व्यय  की  गई  ;
 किए  जा  चूके  हैं  हर  एक  में  Yoo  युवकों

 को
 जाना  चाहिए  में  जानना  चाहता  हूं

 क्या  राष्ट्रीय  छात्र  सेना  तथा  कि  इनमें  से  कितने  कम्प  ऐसे  थे  जहां कि  पुरा

 राष्ट्रीय  स्वयं  सेट नक ra  सेना के wat  ना  प्रशिक्षकों  में  कोई  कोटा  gar  ait  कितने  कम्प  ऐसे  थे  जहां  कि

 अन्तर है  ?  कम  कोटा  और  इसका  क्या  कारण  है
 ?
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 श्री  त्यागी  :  हर  एक  कैम्प  की  बाबत  वित्त  मंत्री  के  सभा सचिव  बी०

 बताना  मुश्किल  होगा  कि  हर  एक  कैम्प  स  आर  ०  भगत  /  )  ।

 कितने  areal  लेकिन  मेरे  पास  फेहरिस्त
 कुछ  बातों  की  पूछताछ की

 उसके  मुताबिक़  मोटे  तरीक़े  से  यह
 क  ई  है  । गइ हं

 यत  हुई  ।

 योजना  की  विस्तृत  बातों  के  बारे

 स्यालकोट  में  Yoo  झ्रादमी  |
 में

 कभी

 aire

 निर्णय  नहीं  हुआ करनल  में  ४७७  कराये  ौर  किसी  जगह  ४५७
 नहीं

 ।

 झरा  गये  |  ज्यादातर ४००  ५००  के  बीच
 4 ait  एस०  दास  :  छात्रवृत्तियां

 में  तादाद रही  ।
 किस  किस  विषय  के  लिए  दी  गई  हें  या  दी

 श्री  भक्त  दवात  क्या  इस  बात  FT  जायेंगी ?

 प्रयत्न  किया  जाता  ह  कि  यह  कैम्प  उस  जमाने  श्री  बी०  आर०  भगत  :  आस्ट्रेलिया  की
 में  ही  संगठित  किये  जायें  जबकि  किसानों  को

 सरकार ने  प्राविधिक कौर  शेक्षणिक
 फसल  से  फु संत  हो  शर  विद्याथियों  की

 प्रकार  के  पाठयक्रमों के  जिनमें  इंजी

 छुट्टियां
 हों  ?  मोटर  मिस्त्री  का  मकान

 श्री  त्यागी  :  इन  कम्पस  में  भ्रधिकांदा  कृषि  शर  लेखा  काय  सम्मिलित  हें

 विद्यार्थी  नहीं  पर  जहां  जहां  कप  खोले  प्रस्ताव  दिया  परन्तु  हम  इसे  उस  अध्ययन

 जाते  हें  वहां  इस  बात  की  हिदायत  जारी  की  के  लिए  सीमित  रखना  चाहते  हूं  जिसमें

 गई है  कि  जब  काश्तकार  फालतू  हों  श्र  शाला  दक्षिण  का  अधिक  महत्व  न  हो  ।  अत

 खेती  का  काम  न  हो  उन्हीं  दिनों  में  कंप  लेखा

 जायें तो  बेहतर  हैं  ।
 वाणिज्यिक

 आदि  का  सुझाव  दिया  हैं  ।

 कोलम्बो  योजना

 श्री  एस०  एन०  दास  :  उस  सरकार ने
 *

 १२३.  श्री  एस०  एन०  दास  :  क्या

 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :
 ~e “vam १५  #  ७

 किस  प्रकार  की  पूछताछ  की  हैं
 ?

 श्री  बी०  आर०  भगत  :

 क्या  यह  सच  है  कि  आस्ट्रेलिया  कार  ने  नहीं  अपितु  उन  विद्यार्थियो ंने  की  हैं  जो

 की  सरकार  ने  ऐसे  एशियाई  विद्यार्थियों  को  प्रार्थनापत्र भेजना  चाहते  हैं  ।

 कुछ  छात्रवत्तियों के  देने  का  निश्चय किया  हे

 जो  कोलम्बो योजना  के  प्रस्तुत  द्वारा  चीन  को  भेजा  गया  सांस्कृतिक  मंडल

 भ्रध्ययत  करना  चाहत  *
 RV  श्री  नवल  प्रभाकर  :  क्या  दिक्षा

 यदि
 तो  क्या  किन्हीं  भ  TAS

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विद्यार्थियों ने  ऐसी  छात्रवृत्तियों  के  लिए

 प्रार्थना  त्र  भेजा  }
 चीन  को  भेजे  भारतीय

 सास्कृतिक  मण्डल  में  कितने  व्यक्ति

 योजना  का  सविस्तार  विवरण  ;  ह

 उसमें  जो  कलाकार  सम्मिलित

 क्या  इस  योजना  के  अ्रधीन  शिक्षा  किये  गये  उनकी  विशेष  योग्यतायें

 हो  गई  हे  ?

 ह
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 at  कामत  :  क्या  यह  लोक-सभा  पटल उनका  चुनाव  किस  आधार  पर

 किया  गया हैं  ?  पर  रखा  जायगा  ?

 faa  मंत्रो  के  सभापति  एम०  डा०  एम०  एम०  दास  :  जहां  तक  मुझे

 एम०  :  सांस्कृतिक  मण्डल  के  विदित  है--इस  बारे में  मं  कुढ़ता  से  नहीं  कह

 जो  चीन  म  जा  चका  ५६  सदस्य हैं  ।  सकता--ऐसा  कोई  प्रतिवेदन  लोक-सभा

 श्र  कलाकार सदस्य  भारत
 पटल  पर  कभी  तक  नहीं  रखा  गया  |

 सरकार  ने  संगीत  नाटक  अकादमी  की

 रिश  पर  चुने  थे
 ।

 चुनाव  में  उन  कार्यक्रमों  का
 हिन्दी  छात्रवृत्तियां

 ध्यान  रखा  गया  था  जिनकी  चीन  की  जनता  के
 IRE,  ot  गिडवानी  :  क्या  दिक्षा

 लिये  उपयुक्त  होने  की  सम्भावना  थी
 ।

 मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  नवल  प्रभाकर  :  क्या  में  जान  सकता
 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने

 हुं  कि इन  कलाकारों  को  पारिश्रमिक  भी  दिया

 लाता  गौर  यदि  दिया  जाता  है  तो  प्रत्येक

 हिन्दी  की  उच्च  दिक्षा  के  लिए  छात्रवृत्ति या

 देन  का  निश्चय  किया है  ;

 को  कितना  दिया  जाता  है
 ?

 यदि  हां  तो  इन  छात्रवृत्तियों  की
 डा०  एम०  एम०  इन  कलाकारों

 संख्या  क्या  होगी  ;

 को  प्रतिदिन  ऐसा  कोई  भत्ता  नहीं  दिया  जाता
 किसे  इस  छात्रवृत्ति  के  पाने  की

 तू  कभी  कभी  सामग्री  तथा  वरदी  आदि

 पात्रता  होगी  ;
 ख़म्बन्धीं  भत्ता  तथा  कुछ  जेब  खच  दिया

 जाता है  ।
 इस  योजना  पर  प्रतिवर्ष  कितना

 घन  व्ययਂ  किया  जायेगा  ;
 श्र  नवल  प्रभाकर  कितना  दिया

 छात्रवृत्ति  पाने  प्रत्येक
 जाता  हू  ?

 डा०  एम०  एम०  दाप  :  यह  प् ims सी
 व्यक्ति  को  कितना  धन  दिया  जायेगा  ?

 कलाकार  विशेष  पर  निर्भर  है  ।  यदि  माननीय  शिक्षा-मंत्री  के  सभासचिव  एस०

 सदस्य  वास्तव  में  दिये  गये  धन  का  विवरण  एम०  :  श्रीमान

 जानना  चाहते  तो  में  पूर्व  सुचना  चाहता हूं  ।
 QR 4

 श्री  रामचन्द्र रेड्डी  :  यदि  सरकार  ने

 इस  सम्बन्ध मे  कुछ  व्यय  किया हैं  तो  कितना  ?
 से  एक  जिसमें

 अपेक्षित  सूचना  दी  गई  सभा  पटल  पर  रखा

 डा०  एम०  एम०  दास  :  यह  लगभग  जाता  हूँ  ।  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध

 ३,००,०००  रुपय  होगा  |  लि
 ३४]

 शो  कामत  :  क्या  सांस्कृतिक  श्री  गिडवानी  :  वे  ग्र हिन्दी  भाषी  राज्य

 मंडलों  को  अपनी  यात्रा  का  प्रतिवेदन  मंत्रालयों  कौनसे  हें  जहां  हिन्दी  में  उच्च  दिक्षा  की

 को  देना  पड़ता  और  यदि  हां  तो  क्या  ये
 ्  विद्यमान नहीं  हे  ?

 प्रतिवेदन  लोक-सभा  पटल  पर  रखे  जायेंगे  ?
 डा०  एम०  एम  ०  दास  १२  ऐसे

 डा०  एम०  एम०  दास  सामानुयत  भाष्य  हें  जहां  हिन्दी  में  उच्च

 रूप  वे  सरकार  को  अपना  अपना  प्रतिवेदन  शिक्षा  की  सुविधायें  विद्यमान  नहीं  हैं  ।  इनके

 नाम  उड़ीसा  मैसूर
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 कि  उन  रियासतों  के  विद्यार्थी  जाते  हें  जहां  पर

 मनीपुर  कौर  त्रिपुरा  हैं  |

 बके
 इसकी  सुविधा  नहीं  स्कालरशिप  दिये

 att  गिडवानी  :  इन  राज्यों  की  कितनी नत  नी  जायेंगे  ?

 छात्रवृत्तियां  होंगी  ?  डा०  एम०  एम०  दास  :  में  बता  चुका

 डा०  एम०  एम०  दास
 :  हमें  हुं  कि  ये  छात्रवृत्तियां केवल  उन  राज्यों  के  लिए

 हैं  जो  aferdt  भाषी  हैं  ate  जहां  हिन्दी  में

 HT,  कच्छ  मनीपुर  से  २७  प्रार्थना-पत्र  उच्च  दिक्षा  की  सुविधायें  विद्यमान  नहीं  हैं  ।

 प्राप्त  हुए  हें  ।  इनमें  से  केवल  १०  चुने गये  हैं
 जिन  राज्यों  में  सुविधायें  विद्यमान  हें  वे  योजना

 में  सम्मिलित  नहीं  हैं  ।

 सेठ  गोविन्द  दास :  जिंन  विद्यार्थियों को

 छात्रवृत्तियां  दी  जाती  हूँ  उनके  सम्बन्ध  में  क्या  जनता  कालिज

 किन्हीं  सार्वजनिक  हिन्दी  संस्थापकों  से  भी  *
 १२७.  श्री  एस०  Ato  सामन्त  :  FAT

 सलाह  ली  जाती है
 ?

 माननीय  शिक्षा  मंत्री  २३  क  gE44  को

 डा०  एस०  एम०  दास  :  ये  प्रार्थनापत्र  पुछ  गए  तारांकित  ५-1  संख्या  ack 4  H  उत्तर

 के  सम्बन्ध  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  मांगे  जाते हें  ।

 मंत्रालय  द्वारा  नियुक्त  कीਂ  गई  एक  प्रवीण  तत्पश्चात  कितने  श्र  जनता

 समिति हैं  ।  वह  समिति  प्रार्थना  पत्रों  की  जांच  कालिज  खोले  गये  हैं  शौर  किस  किस  राज्य  में  ;

 करती हैं  तौर  प्रवीण  करती  है  |
 PEYY—KE  में  कितन  शर

 श्री  गिडवानी :  क्या  हमारे  उद्देश्य  के  जनता  कालिज  खोले  जाने  की  | झादा हूं  ;  शौर

 निश्चित  काल  में  हिन्दी  को  सारे  क्या  सरकार  ने  इन  कालिजों

 देश में  फैलाने  के  sera  से  छात्रवृत्तियों की  से  प्राप्त  परिणामों  का  उस  धन  सम्बन्धी

 संख्या  भ्र पर्याप्त  नहीं  क्योंकि  केवल  १०  सहायता  की  तुलना  में  जो  उन्होंने  दी  महत्व

 व्यक्तियों को  ही  चुना  गया  हैं  ?  का  निर्धारण  किया  है  ?

 दिक्षा  मंत्री  &  सभा  सचिव  एम० डा०  एम०  एम०  दास
 :  कुल  मिला  कर

 १२  छात्रवृत्तियों  के  लिए  उपबन्ध  तथा  एम०  :  एक  उत्तर  प्रदेश में  ।

 प्रत्येक  अ्रहिन्दी  भाषी  राज्य  जहां  हिन्दी  में  ११

 उच्च  दिक्षा  की  सुविधायें  विद्यमान  नहीं
 कभी  किसी  भी  सफल  निर्धारण

 एक  छात्रवृत्ति  उपबन्ध हैं  ।  यह  एक
 के  करने  का  समय  नहीं  पहुंचा  है  ।

 अस्थायी  योजना  है  कौर  कभी  केवल  १२

 वृत्तियों के  लिए  उपबन्ध किया  गया  है  ।
 श्री  एस०  सी०  दिल्ली  जनता

 कालिज  PEN?  में  खोला  गया  था  |  उस
 परन्तु  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  २४

 वृत्तियां  १२
 नई  कौर १२  पुरानी  जो पुनः  कालिज  में  गांवों  में  काम  करने  वाले  कितने

 को  प्रशिक्षण  दिया  गया हे  ?
 दी  गई  हों

 सम्मिलित  करने  का  प्रस्ताव
 a

 a  |  क्या  उन्होंने  सामुदायिक  योजना  क्षेत्रों  को

 भी  किसी  प्रकार  सहायता  दी  है  ?
 थ्रो  एम०  एल०  द्विवेदी  :  में  जानना

 चाहता  हुं  कि  उन  राज्यों  को  भी  जहां  पर  डा०  एम०  एम०  दाव  mit  तक

 कि
 उच्च  शिक्षा  की  सुविधा  है  और  जहां पर  सरकार  ने  लगभग  २२  जनता  कालिजों  को
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 कोयले को  खानें स्वीकृति  दी  हैं  ।  यदि  माननीय  सदस्य  किसी

 विशेष  जनता  कालिज  के  सम्बन्ध  म  सूचना  *
 xe  श्र  सी०  आर ०  चौधरी  :

 चाहते  तो  में  प्रश्न  की  पूर्व  सूचना  चाहता  हूं  क्या  प्राकृतिक  सं पता धन  और  वैज्ञानिक  गवेषणा

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  एस०  ato  सामन्त  :  क्या

 क्या  आन्ध्र  सरकार  ने  गोदावरी
 कायिक  योजना  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा

 घाटी  में  कोयला  की  खानों  की  जांच  पड़ताल
 खड़  वाले  क्षेत्रों से  भी  कायकर्त्ताश्रों को  इन

 कालिजों  में  लिया  जाता  है  दिक्षा  दी
 के  लिये  कोई  प्रस्थापना भेजी  है  ;  भ्र

 इस  समय  तक  उस  प्रस्थापना का
 जाती है  ?

 क्या  बना  है
 ?

 शिक्षा  उपमंत्री  के०  Uso  श्रीमाली )  :  प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  डी०

 जनता  कालिजों  का  मुख्य  उद्देश्य  सामुदायिक  मालवीय )  are  एक  विवरण

 क्षेत्रों  के  प्रमुख  कार्यकर्त्ताश्रों को  प्रशिक्षण  जिसमें  भ्रपेक्षित  सुचना  दी  गई  सभा  पटल

 देना  हूं
 ।

 जनता  कालिजों  का  उद्देश्य  केवल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  १,

 ग्राम  सेवकों  को  प्रशिक्षण  देना  ही  नहीं  अनुबन्ध  संख्या  ३५]

 इन  ग्राम  सेवकों  को  प्रशिक्षण  देने  श्री  सी०  आर०  चौधरी  :  इन  feet की

 भिन्न  दीवाली  हें
 ।  इन  गांवों  से  और  अनुमानित लागत  क्या  है  ?

 fer  योजना  क्षेत्रों  से  प्रमुख  कार्यकर्त्ताश्रों को  श्री  के०  डो०  मालवीय  की

 लाते  हैं  ae  उन्हें  प्रशिक्षण  देते  हें  तथा  उन्हें  दृष्टियों  पर  लागत  इनके  विशिष्ट

 गांवों  को  वापस  भेज  देते  हें  ताकि  वे  प्रकार  पर  निर्भर  करती  है  ।  कोयले  की  खानों

 शादी  में  व्यसन  कार्यों  के  लिए  सामान्य  डल ी

 की  लागत  लगभग  २४,०००  रुपये से  ४०,०००
 श्री  एस०  सी०  सामन्त  :  इन  दिक्षालयों

 के  बीच हे  ।
 को  राज्य  सरकारों  ने  कितनी  सहायता  दी  है

 ?

 ato  आर ०  चोरों  :  क्या  राज्य

 ‘To  Fo  एल०  STATS  जनता  सरकार  झ्रथवा  केन्द्रीय  सरकार  इन  खानों

 कालिजों  की  योजनायें  राज्य  सरकारों  के  की  जांच  कर  रही  है
 ?

 सहयोग  से  कार्यान्वित  की  जाती  हैं  ।  केन्द्रीय
 श्री  के०  डी०  मालवीय  :  इन  उपकरणों

 सरकार  उन्हें  तुलनात्मक  भ्राता  पर  झ
 orfe  पर  केन्द्रीय  सरकार  व्यय  तथा  सर्वेक्षण

 देती है
 सम्बन्धी व्यय  वहन  करती  राज्य  सरकार

 श्री  alo  एस०  ए०  चेट्टियार  :  कयोंकि  नही ं।

 तीन  वर्ष  परचा  इन  कालिजों  का  ara  श्री  सी०  आर०  चौधरी  :  क्या  में  जान

 mart  बन्द  कर  दिया  जाता  में  जानना  सकता  हूं  कि  क्या  राज्य  सरकारों  ने  कोई

 चाहता  हूं  कि  क्या  इनमें  से  कोई  ऐसा  कालिज  वित्तीय  सहायता  मांगी  है
 ?  इस  जांच  केਂ

 जो  तीन  ae  पूर्व  खोला  गया  शभ्रनुदान  व्यय केਂ  लिये  कितना  अनुदान  दिया  गया  हैं
 ?

 के  रोके  जाने  के  कारण  बन्द  हो  गया  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  पिछले

 डा०  Fo  एल ०  श्रीमाली  :  में  पूर्व  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  समझे  हे  ।  पिछला  उत्तर

 सूचना  चाहता  हूं
 ।

 था  कि  केन्द्रीय  सरकार  ही  पूर्ण  व्यय  करती है
 ।
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 ग्रीवा  ATaT 2  का  yer  कैसे
 उत्पन्न  होता

 वित्त  मंत्री के  सभा सचिव  बी०

 आर०  से  मेरा  विचार

 श्री  सी०  आर०  चौधरी  :  क्या  जान  है  कि  माननीय  सदस्य  उस  ऋण  के  सम्बन्ध

 में  जानकारी  चाहते  हें  जो  कि  संयुक्त  राज्य
 सकता  हूं  कि  इस  जांच  के  निमित्त  राज्यों

 को

 अ्रमरीका से अ्रमरीकी वित्तीय वष से  अमरीकी  वित्तीय  वर्ष  १९  LYK
 देने  के  लिए  धनराशि  स्वीकृत  की  जा  रही  है  ?

 १९५४ से  geyy) F frag i में  मिला  है
 श्री  के०  डी०  मालवीय :  पूर्वेक्षण  का

 इस  सम्बन्ध  में  में  माननीय  सदस्य  का  ध्यान
 ब्यौरेवार  कार्यक्रम  भारत  के  भूतत्वीय

 ऋण  करार
 की

 दिलाना  चाहता  हुं  जिस
 सर्वेक्षण  विभाग  का  er  है  तथा  वर्ष  केਂ

 की  एक प्रति  १४  SEuY  को  तारांकित

 प्रारम्भ  में  ही  aaa  राज्यवार  कायक्रम

 संख्या  २२२८ के  भाग  शर  उस

 बनाया  जाता  हैं
 ।  यह  नान  सरकार

 पर  पूछे  गये  भ्रनुपुरक  प्रश्नों  के  उत्तर  में
 से  प्राप्त  हुमा  था  तथा  इसमें  व्यय  होने  वाले

 पटल  पर  रखी  गयी  थी  ।  ऋण  की  राशि

 ay  धन  के  व्यय  का  उत्तरदायित्व हम
 साढ़े  चार  करोड़  डालर  थी  उसके  निबंधन

 पर  हैं  ।
 शर  करार  में  दी  हुई  हैं  ।

 श्री
 रामचन्द्र  रेड्डी  :

 क्या  में  जान

 सकता  हूं  कि  आन्ध्र  विश्वविद्यालय के  भूतत्वीय  श्री  पुन्न  करार  में  दिया  gar  है  कि

 विभाग  इस  क्षेत्र  में  पूर्वेक्षण  का  कार्य  कर  ३  करोड़  डालर  कृषि  उत्पादों  के  लिए  wert

 रहा हँ  तथा  क्या  सरकार  प्रान्तर  सरकार  रखें  गये  हैं  ।  क्या  इसमें  डिब्बों  में

 के  द्वारा  कोई  प्रतिवेदन  प्राप्त  gat  है  कौर  बन्द  दूध  इरादी  सम्मिलित  और  यदि  हैं  तो

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  किसी  प्रकार  की  कितने  मूल्य  के
 ?

 सहायता  की प्रार्थना की  गई  है  ?

 शो  के०  डी०  मालवीय  विभिन्न

 श्री  बी०  आर०  भगत :  में  यह  तो  नहीं

 बता  सकता  कि  मक्खन  कौर  डिब्बों  में  बन्द
 विश्वविद्यालयों  के  भूतत्वीय  विभाग  अपने

 अपने  राज्यों  में  अपने  छात्रों  के  लाभ  के  लिय
 दूध  के  क्या  ७  हैं  परन्तु  मेरा  विचार है

 कि  चालू  वर्ष  इसमें  गेहूं  रूई  शामिल  हैं  |

 कार्यक्रम  तयार  करते  हैं  प्रौढ़  पूछताछ  कराते

 में  नहीं  जानता  कि  क्या  विशिष्ट रूप  से  श्री  ८५  :  क्या यह  बात  सरकार के

 इस  क्षेत्र  का  wie  विश्वविद्यालय के  छात्रों  ध्यान  में श्राई  है  कि  इसमें  से  ्रघधिकतर  मक्खन

 द्वारा  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  हैे  |  से  दुर्गध  art  है  भ्र ौर  किये  गये  डिब्बों

 में  बन्द  दूध  से  हमारी  ग्रामीण  र्थे  यवस्था पर अमरीका  सहायता

 *
 १२९.  श्री  इब्राहीम  :  कया  वित्त  मंत्री  बुरा  प्रभाव  पड़  रहा  है  ।

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :  श्री  बीਂ  आर०  भगत  :  मुझे  इन  दोनों

 क्या  भारत
 को

 War  से  चालू  में  स ेकिसी भी  बात  का  पता  नहीं  है  ।

 वित्तीय  वर्ष  के  लिये  विकास  सहायता  कार्यक्रम

 के  भ्रमित  अब  तक  कोई  ऋण  मिला  है  ;  अध्यक्ष  महोदय  :  बरगला  प्रश्न  |

 यदि  तो  ऋण  की  राशि  को  भक्त  दर्शन :  अध्यक्ष  इसके

 कितनी है  ;  कौर  बारे  में
 मुझे  सूचना  मिली  है  कि  इस  सवाल  में

 इस  ऋण  के  निबन्ध  कौर  शत
 मेरा  नाम  भी  सम्मिलित कर  लिया  गया

 क्या  हैं  ?
 लेकिन  मेरा  नाम  लिस्ट  में  छपा  नहीं है
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 अध्यक्ष  महोदय  क्वैश्चन  ऐसा  श्री  पुन्न  :
 पेशावरों  के  लिये  कुछ  कल्याण

 होगा  जिसको  fe  डिसएलाऊ  किया  जा  संस्थाएं  हैं  ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या

 सकता हो  ।  रिकी  बांटने  में  उनका  भी  परामर्श  लिया

 जाता  है  ?

 aaa  विमान-क्षेत्र

 सरदार  मजीठिया  :  शायद  यह  किसी

 *2Re  शो  झूलन  सिंह  :  क्या  रक्षा

 अन्य  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  है
 ।

 मंत्री  १४  १९५५  को  गये

 कित  प्रदान  संख्या  १८०४ के  उत्तर  के  सम्बन्ध  .  तेल

 में  यह  बताने की  कप  करेंगे कि  :  *  १३२. at  fart नाथ  राय  क्यां

 क्या  सारन  के  सोया  प्राकृतिक  संसाधन  और  वैज्ञानिक  गवेषणा

 विमान-क्षेत्र के  निबटारे  के  सम्बन्ध  में  अब  मंत्री  यह  बताने  की  FAT  करेंगे  कि  क्या  सरकार

 कोई  निश्चय  कर  लिया  गया  है  ;  ने  इस  स.ल  देश  में  किसी  नये  स्थान  पर

 इस  के  सामान  के  विक्रय  अपनी  देख  रेख  या  प्रबन्ध  में  विधिपूर्वक  तेल

 शादी  से  aa  तक  कुल  कितनी  राशि  मिली  हे
 ?  की  खोज  का  कार्य  प्रारम्भ  किया  है  ?

 रक्षा  उपमंत्री  :
 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  डी०

 wa  यह  निश्चय  किया  गया  है  कि  यह  :  जी  हां

 हवाई  भ्र डडा  भारतीय  वायु  सेना  के  द्वारा  प्रयोग
 श्री

 विश्व  नाथ  राय
 :

 यह  खोज के  लिय  रख  लिया  जाय  t

 किन  किन  स्थानों  पर  की  जा  रही  हैं
 ?

 इस  विमान-क्षेत्र  पर  बनी  हुई

 कुछ  इमारतें  जो  राज्य  सरकार  के  पास  थीं  श्री  के०  डी०  मालवीय  :  मंत्रालय  ने

 कौर  मई  FER  में  खाली  की  गई  जैसलमेर  क्षेत्र  का  भू-भौतिकीय
 सर्वेक्षण

 जनिक  नीलाम  द्वारा  बेच  दी  गयीं  ।  उनकी  प्रारम्भ  किया  है  ।  यह  कार्यक्रम  पिछली  गर्मी

 बिक्री  से  कुल  ४०,०००  रुपये  मिले
 ।  में  प्रारम्भ  किया  गया  था  ate  watt  सर्दियों

 iS
 में  भी  जारी  रहेगा  ।  जैसलमेर  में  धनत्व  सम्बन्धी

 श्री  झूलन  क्या  सरकार  को

 कि  इस  हवाई  प्रसाद  की  प्रवीण  बड़ी  तेजी  से  तथा  भकम्प  सम्बन्धी  पूछताछ  के  अतिरिक्त

 तेलयुक्त  चट्टानों  का  च्  के  भूतत्व  यਂ बिगड़ रही  है  और  क्या  उसने  इसे  ठीक  ठाक

 रखने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  है  ?  बनाने  ज्वालामुखी क्षेत्र  शर
 क्षेत्र

 सरदार  मजीठिया  में  विस्त।र  पुवंक  एवं  भूतत्वीय  मानचित्र  तेयार हाल  ही  में यह

 निश्चय  किया  गया  हे  कि  इसे  भारतीय  वायु
 किया जा  रहा  है  ।

 सेना  के  लि  बनाए  रखा  जाय  कौर  इसकी  श्री  विश्व  नाथ  राय  :  क्या  सरकार  का

 यथोचित  मरम्मत  की  जायेगी  |
 विचार  है  कि  सफल  खोज  होने  के  बाद  सारी

 श्री  पुन्न : क्या इस राशि क्या  इस  राशि  को  विभिन्न  भूमि  पर  छेद  करने  उस  सम्बन्ध  में
 सारा

 काम  सरकार  के  प्रत्यक्ष  प्रबन्ध  के  अधीन मदों  पर  खरच  करने  में  सं  थाओं को

 भी  साथ  लिया  गया है  ?  होगा ?

 सरदार  मजीठिया  में  नहीं  ज  नता  कि  श्री  के०  डो०  मालवीय  निश्चय  ही

 माननीय  सदस्य  का  संकेत  किन  क  याण  भूभौतिकीय  खोज  के  सकल  होनें  पर  प्रयोग

 AIA की  कौर  है  ।  के  लिये  छेद  किये  जायेंगे  |
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 श्री  मेघनाद  साहा  :  क्या  प्राकृतिक  हो  मेघनाद  साहा  :  इस  बात  को  देखते

 संसाधन  कौर  aaa  गवेषणा  मंत्रालय  हुए  कि  विदेशी  विशेषज्ञ  अपने  परिणाम

 भारतीय  विशेषज्ञों का  एक  ऐसा  दल  बना  तीयों  को  नहीं  क्या  यह  ठीक  नहीं  है  कि

 पाया  है  जिसके  पास  सभी  प्रकार  के  भ्राधुनिक  विदेशी  विशेषज्ञों  को  निकाल  दिया  जाय  कौर

 उपकरण
 जैसे  चुम्बकत्वलेखी  भारतीयों  पर  ही  निभंर  किया  जाय

 ?
 मुझे

 लेखी  जिन  से  वह  तेल  की  खोज  का  काम  कर  आशा  है  कि  वे  यह  काम  चला  सकेंगे  |

 सके  या  मंत्रालय  इस  खोज  कार्य  के  लिये  fae-

 शियों  पर  ही  निर्भर  है  ?  कया  यह  सच  नहीं
 श्री  क्०  डो०  मालवीय  :  मेंने  माननीय

 सदस्य  का  आक्षेप  स्वीकार  नहीं  किया  हैं  ।

 को  उपकरणों  के  पास  नहीं  फटकने  देते  कौर

 न
 उन्हें  बताते  हें  कि  वे  किन  परिणामों  पर  दिक्षा  सम्बन्धी  अहंता एं

 पहुंचे हैं  ?

 *१३३.  श्री  विभूति  मिश्र  क्या  दिक्षा
 हो  के०  डी०  मालवीय  :  हम  केवल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीयों  का  एक  ऐसा  दल  बना  रहे  हैं
 जो

 खोज  सम्बन्धी  सारा  काम  स्वयं  कर  सकें  ।  क्या  इस  प्रश्न  की  जांच  करने केਂ

 जहां तक  माननीय  मित्र  के भ्रारोप  का  सम्बन्ध  लिये  कि  सार्वजनिक  सेवायों  में  भर्ती  केਂ  लिये

 यह  पूर्णतया सच  नहीं  ।  विश्वविद्यालय की  उपाधि  का  होना  कहां  तक

 श्री  मेघनाद  साहा  :  तो  फिर  यह  कहां  शर  किस  स्तर  पर  आवश्यक  नियुक्त

 की  गई  समिति  ने  कोई  अन्तरिम  प्रतिवेदन
 तक  सच  है  ?

 दिया है  ;  ak
 श्री  के०  डी०  मालवीय  :  में  यह  तो  नहीं

 कह  हां  हमें  ये  शिकायतें  अवश्य  यदि  तो  अन्तरिम  प्रतिवेदन  में

 मिली  हैं  कि  कुछ  मामलों  में  कुछ  प्रकार  की  कया  कया  मुख्य  सिफारिशें  की  गई  हैं
 ?

 जानकारी हमें  नहीं  दी  जाती
 दिक्षा  मंत्री

 के
 सभासचिव  एम०

 श्री  टी०  एन०  fag  :.  a-atfrate nN  एम०  :  नही ं।

 भर  मग् नो मीट्रिक खोज  कार्य  में  से  कौन  कौन

 सा  कार्य  विदेशियों  के  निदेशन  या  seq  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 पथ-प्रदशंन  में  हो  रहा  हैं  पौर  कौन  कौन  सा  श्री  विभूति  मिश्र  :  क्या  सरकार

 पुर्णतया  भारतीय  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  विभाग
 रित  पदों  &  लिए  निर्धारित  योग्यता  रखने

 के  adit ?
 वालों  के  लिए  कोई  art  नियम  बनायेंगी  ?

 श्री  है०  डी०  मालवीय  :  मेंने  कहा  हे

 कि  जैसलमेर  क्षेत्र-ज्वालामुखी  wie  कांगड़ा  दिक्षा  उपमंत्री  के  ०  एल०

 घाटी  में  भारतीय  भूतत्वीय  परिमाप  स्वयं
 :

 मुझे  मालूम  नहीं  कि  सदस्य

 दय  का  मतलब
 ।

 परन्तु  नगर  वह  कमेटी सारा  सर्वेक्षण  कार्य  कर  रहा  हैं  ।  जहां  तक

 आसाम  में  खोज  कार्य  का  सम्बन्ध  भारत  की  जो  टम्स  रेफरेंस  हें  उनको  जानना

 सरकार  विदेशी  तेल  कम्पनियों  के  बीच  चाहते  हैं  तो  वह  में  उन  को  बताने  को  तैयार हूं
 ।

 एक  समझौता  हुमा  झर  विदेशी  विशेषज्ञ  श्री  एस०  एन०  नया  इस  सम्बन्ध

 हमारी  सहायता  कर  रहे  हैं  ।  में  कोई  निश्चित की  गयी  हैं  ?
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 डा०  के०  एल०  श्रीमाली  :  जी  al  |  समिति
 की  स्थापना नहीं  जा

 सकी

 art है  कि  समिति  २३१  PENN  तक  इसके  कारण  ये  हैँ  ।  पहला  जत्था  चुन  लियां

 अपना  प्रतिवेदन  दे  देगी  |  गया  था  किन्तु  उसने  काय  देर  से

 किया  था  ।  दूसरे  जत्थे  में  चुने  गये  उम्मीदवार श्री  कामत  :  क्या  हाल  ही  में  प्रधान

 wat  का  यह  कथन  हे  कि  विश्वविद्यालय की
 अप्रैल  १९५५  के  आरम्भ  से  पूर्व  अपना  कार्य

 उपाधि  सार्वजनिक  सेवा  में  भर्ती  केਂ  लिये
 श्रारम्भन  कर  सके  ।  योजना  को  चाल

 आवश्यक  नहीं  होनी  समाचार  पत्रों  वर्ष  में  भी  चलाते  रहने  का  निश्चय  किया  गया

 में  ठीक  छपा  था  ?  कौर  योजना  की  पुनरीक्षण  एक  वर्ष  तक  के  लिये

 स्थगित  कर  दी  गई  |
 डा० Fo  एल०  श्रीमाली :  यह  समिति

 इस  सारे  की  जांच  कर  रही  है  ।  श्री  सुबोध  हासदा
 :

 क्या  सरकार  छात्रों

 को  विदेश  भेजने  का  विचार  रखती  है
 ?

 छात्रवृत्तियां
 डा०  एम०  एम०  दास

 :
 छात्रों

 को
 विदेश

 ै
 विभिन्न  योजनाओं  के  अधीन  भेजा  जाता है

 ।
 *

 हे  सुबोध  हासदा
 :

 कया
 दिक्षा

 श्री  %o  पी०  सिन्हा  wet  संख्या

 १३६  |
 क्या  यह  सच  है  कि

 गवेषणा-छात्रवृत्तियां  देने  के  प्रदान पर  विचार  अध्यक्ष  महोदय :  शिक्षा  मत्री  के

 करने
 के  लिये  एक  विशेष  समिति  की  स्थापन

 सचिव  उत्तर  दें  ।

 की
 गई  है

 ;  कौर  श्री  हेडा
 :  श्री  के०  जी०  देशमुख

 स्थित  हे यदि  तो  उसकी  मुख्य

 रीलें  किस  प्रकार की  हैं  ?  अध्यक्ष
 महोदय

 :
 मुझे

 तो  श्रास्चर्य हो
 दिक्षा  मंत्रों  के सभा सचिव  एम०  रहा

 था  कि
 वह  वहां  कैसे  बैठ  गये  क्योंकि

 एम०  :
 wat  नहीं

 |
 वह  इस  जोर  बैठा  करते  थे

 ।
 जब

 वह  वहां  खड़े  हुये  तो  यहां  से  उन्हें  स्पष्ट  नहीं

 देख  सका  ।
 अरब  हम  इसे  अन्त  में  लेंगे

 ।

 श्री  सुबोध  हासिल  :  कितने  छात्रों  ने

 इसके  लिये  झावेदन  पत्र
 भेजे

 थे  कौर  कितने
 नबव्वत-वेतन

 चुने गये  ?

 *१३६.  श्री  +-] के०  पी०  सिन्हा  :
 क्या

 डा०  एस०  एस०  दास  :.  FeYZ  में

 पहले  जत्थे  में  Yoo  आवेदक  थे  पर  इन
 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  किन

 कारणोंवश  भारत  में  अंग्रेजी  साम्राज्य  की  सेवा
 ५००

 में  से
 इस  छात्रवृत्ति

 के  लिये
 ३१

 छात्र

 चुने गये  ।  ReUr  में  दूसरे  जत्थे  के  कुल  १९२

 आवेदकों में  से  ५१  छात्र  चुने  गये  ।
 प्रय  दायित्वों  का  भुगतान  करने  का

 दायित्व  इंगलिस्तान सरकार  को  हस्तांतरित

 श्री  सुबोध  हासिल
 :  क्या  सरकार  ने  करने  के  लिये  भारत  सरकार  को  इंगलिस्तान

 निर्धारण  का  कोई  आधार  बनाया  था  ?  सरकार
 से  एक  करार  करना  पड़ा  है

 ?

 डा०  एम  ०  एम०  दास
 मूल  प्रद  वित्त  मंत्री  सी०  डी०

 पुनरीक्षण  समिति  के  सम्बन्ध  में है  ।  इस  इन  निवृत्तिवेतनों  का  दायित्व  इंगलिस्तान
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 सरकार  को  हस्तांतरित  करना  प्रद्यासकीय  तथा  श्री  Ato  डी०
 देशमुख

 :  इसਂ

 वित्तीय  दोनों  दृष्टिकोणों  से  सुविधाजनक  प्रकार  का  परिमाण  रखना  आवश्यक  नहीं

 समझा  गया  था  क्योंकि  ये  भुगतान  समझा  गया  |

 इंगलिस्तान  के  उन  शभ्रभारतियों को  किये  जाने
 ~

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  बड़ी  पुरानी
 वाल ेहैं  जिनकी  भर्ती  ऐसी  स्थिति  में

 बात ह

 की  गई  थी  जबकि  यह  आशा  नहीं  थी  कि  बाद

 में  कुछ  ऐसी  बातें  पैदा  हो  जायेंगी
 जिनकी  रानी  लक्ष्मीबाई  का  सहल

 वजह  से  भारत  स्वतन्त्र हो  जायेगा  श्रौर इन इन
 *

 १३७.  श्री  भागवत झा  आज्ञाद  :  क्या

 भुगतानों  की  वित्त  व्यवस्था  करने  के  लिये  धन
 शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पहले से  ही  १९४८  के  पौण्ड  पावना  समझौता
 क्या  सरकार  झांसी  में  स्थित

 ea के  रूप  में  इंगलिस्तान  सरकार  को
 रानी  लक्ष्मीबाई के  महल को  ५ गप  afr.

 हस्तान्तरित  किया  जा  चका  था  निवृत्ति
 कार  मं  लेने  का  कोई  विचार  रखती

 वेतनों
 की  एक  बड़ी  राशि  का  भुगतान

 मण्डल  सम्बन्ध  कार्यालय  ara  किया  जा
 क्या  सरकार  उसकी  कला  कृतियों

 श्र  चित्रकला  का  भी  जीर्णोद्धार  करने  का
 रहा  था  जिसमें भारत

 भी
 कुछ  शंबा  दे

 विचार  रखती  हें  ।
 रहा  था  ।  इस  प्रबन्ध  से  भारत  निवृत्तिवेतनों

 के  भुगतान पर  होने  वाले  व्यय  से  बच  जायेगा
 शिक्षा  मंत्री  के  सभासचिव  एम०

 एम०  :  शर  जी
 जो  प्रति  वर्ष  लगभग  १०  लाख  रुपया  होता  था  ।

 श्रीमान् ।

 श्री  भागवत  झा  आज़ाद  :  क्या  सरकार श्री  के०  पो०  इन  निवृत्ति

 वेतनों  का  पूजी  मूल्य  क्या  हैं  और  यह  संरक्षण  के  प्रयोजन  के  लिये  ऐतिहासिक

 राशि  किस  प्रहार  निर्धारित  की  गई  थी  ?  महत्व के  अन्य  स्थानों को  भी

 अपत  भ्र धि कार  में  लेने  का  विचार  रखती

 श्री  सो०  डी०  देशमुख  :  पूजी  मूल्य  इस
 a

 समय  १९४८  के  समझौते  के  समय
 डा०  एम०  एम०  दास  :  यह  एक

 faite  किया  गया  था  ।  यह  १९४८  के
 उदाहरण नहीं

 सरकार  अन्य
 पौण्ड  पावना  समझौते  का  अ  श  था  ।  यह  सिक  पुरातत्वीय  महत्व  क
 राशि  २२४  करोड़  रुपया  थी  जो  इंगलिस्तान

 स्थान  और  स्मारकों  को  भी  wat
 सरकार  को  हस्तांतरित  कर  दी  गई  थी

 कार  में  लेने  का  विचार रखती  हैं  ।
 जिस  के  बदले  उसे  १९४८-४९  से  Roo8od

 श्री  लेकर
 :

 झांसी  का  महल  कब  ले ईस्वी  तक  निवृत्तिबेततों  का  भुगतान

 करना  था  ।
 लिया  जायेगा  ?  इस  प्रपोजल को  तीन  साल

 हो  चुके हैं  ।

 श्री  एस०  एन०  दास  :  क्या  इस  करार  डा०  एम०  एम०  दास :  इसके  तथ्य

 निम्नलिखित हैं  ।  झाँसी  की  रानीजी  का  यह जिसको  उद्धृत  किया  गया  कोई  ऐसा

 परिमाण  रखा  गया हूं  जिससे  यदि  कोई  महल  अरब  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  कब्ज  में

 है  उसमें  हंसी  नगर  पुलिस  चौकी  बनाई निवृत्ति वेतन  प्राप्तकर्ता  भारत  के  हित

 विरुद्ध  काय  करें  तो  नितुत्तिवेतन  को  रोका  गई  है  ।  हमने  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  को

 या  उस  राशि में  कमी  की  जा  सके  ?  लिखा  श्र  उसने  बड़ी  सहायता  से  अगले
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 ad
 वर्ष-- ५६  के  आरम्भ  से--महल  को  खाली  वित्तीय  सहायता  के  लिये  प्रार्थना  की

 करना  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  ज्यों  ही  उत्तर
 और

 प्रदेश  सरकार  की  पुलिस  इस  महल  को  खाली  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में

 कर  त्यों  ही  हम  महल  को  प्यार  कब्जे  में  कितनी  राशि  स्वीकृत  की  गई  ?

 ले  सकते हैं  ~
 शिक्षा  मंत्रो  के  सभा सचिव

 डा०  राम  सुलग  सिंह  :  क्या  १८५७  के

 स्वाधीनता  संघर्षकारियों  के  अरन्य  स्थान  भी
 एम०  एम०  :  हां  ।

 '४,  ६५,३००  रुपये  ॥

 अथवा  अन्य  व्यक्तियों  के  कब्ज  में  हें  ?
 म॑  यह  भी  बताना  चाहुंगा  रि  आन्ध्र

 डा०  एम०  एम०  इन ऐतिहासिक  सरकार  ने  उस  योजना  में  as  43-48  में  भाग

 स्मारकों  और  महलों  आदि  का  लिया  जाना
 नहीं  लिया था  1  १९५४-५५  में  उसे

 प्रत्येक  मामले  की  विशेषताओं  और  उसके
 ३,६०,०००  रुपये  की  रानी  १२००

 महत्व पर  निसार  करता हे  ।  हमारे  पुरातत्व  पकों  की  नियुक्ति  करने  &  लिये  स्वीकृत  की

 संचालक  इन  स्थानों  को  देखने  जाते  गई  प्री  जिसमें  से  उसने  2048.0  भ्र ध्या पक

 यदि  वह  समझते  हें  कि  कोई  स्मारक  विशेष
 नियुक्त  किये

 ।
 चालू  वित्तीय  वर्ष  में  १९

 अत्यधिक  राष्ट्रीय  महत्व  का  ह  तो  उसे  ले  लिया  uy  में  नियुक्त  किये  गये  १०५३  अध्यापकों

 जाता हूं  ।  की  सेवायें  जारी  रखने  फे  लिये  भारत  सरकार

 डा०  राम  सुलग  सिंह  :  क्या  जगदलपुर  द्वारा  ४,२१,२००  रुपये  का  अंशदान  स्वीकार

 के  बाबू  कंवर  सिंह  के  महल  को  पुराना  किया  गया  ate  उसका  पहली  तिमाही  का

 विभाग  क  पदाधिकारियों  ने  देखा  था  कौर  भ्रम  १,०  ५,३००  रुपया  स्वीकृत  किया  गया  |

 क्या  इन  पदाधिका  रियों  ने  भारत  सरकार  से
 श्री  TTTTAT  :  आ्रांघ्  में  शिक्षित  बे  कारों

 कोई  सिफारिश की  हैं  ?
 की  कुल  संख्या  क्या हे  झ्र  शिक्षितों  की  बे  कारी

 अध्यक्ष  महोदय
 :  मुझे  oar ह

 कि  की  कम  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  कितना

 यह  पूछना  प्रश्न  के  बाहर  की  बात  हो  जाती  हू
 ।

 अनुदान  देन  का  विचार  रखती  है  ?

 श्री  धुले कर
 :

 झांसी  के  महल  के  लिये  शिक्षा  उपमंत्री  के०  एल०

 क्या  योजना  बनाई  गई  उसके  लिये
 srt-

 माली )  ary  राज्य  के  दिक्षित  बेचारों

 कुल  कितना  सालाना  बजट  किया  की  कुछ  संख्या  सम्बन्धी  प्रश्न  का  उत्तर
 देने  कें  लिये

 में  पुत्र  सुचना  चाहूंगा  ।  में
 माननीय

 डा०  एस०  एम०  दास
 :  इन  चीजों  पर  सदस्य  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि

 यह
 विचार  पुरातत्वीय विभाग  द्वारा  महल  को  योजना  बड़ी  सीमित  है  ।  यह  उन  बेकार
 अधिकार  में  लिये  जाने  के  पश्चात होगा  ।  शिक्षितों  को  काम  दिलाने  के  लिये  बनाई  गई

 शिक्षितों  की  बोकारो  हैं  जो  कहीं  काम  मे  नहीं  लगे  @  और  जो

 *  RR  श्री  गा्डिलिगन  क्या  दिक्षा
 पक  बनने  को  तैयार  हैं  ।  यह  योजना  सभी

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fi
 बेचारों  को  काम  दिलाने  कीਂ  व्यवस्था  करने
 फे  लिये  नहीं  वरन  केवल  उन्हीं  लोगों  के  लिये

 क्या  शिक्षितों  की  बेकारी  कम  है  जो  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अध्यापक  का  काय
 करने  की  योजना  के  अधीन  Arey  सरकार  करने  को  तयार हैं  |
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 नहरकटिया  तेल  क्षेत्र  लगाने  के  लिये  कि  इस  सम्बन्ध  में  उड़ीसा

 की  सरकार  कितना  श्दादान  करने  को

 OQ,  श्री  बोगावत  :  क्या  प्राकृतिक
 तैयार  उड़ीसा  सरकार  से  पूछताछ

 wart  और  वैज्ञानिक  wage  मंत्री  यह
 की  गई  थी  ।  mt  राज्य  सरकार से  उत्तर

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 नहीं  मिला  है  |  भारत  सरकार  की  नीति  यह

 श्रीराम के  नहर कटिया  तेल  क्षेत्र
 है  कि  वित्तीय  सहायता  उतनी  दी  जाये  जितनी

 से  आगामी  दो  वर्षों  में  कितना  तेल  कौर  कि  राज्य  सरकार  दे  ।

 लियम  मिलने  की  सम्भावना है  ;  कौर
 श्री  संगण्णा  :  इस  ग्रंथ  के  राष्ट्रीय  महत्व

 क्या  श्रीराम  घायल  कम्पनी  द्वारा
 को  ध्यान  में  रखते  क्या  भारत  सरकार

 पेट्रोलियम  का  पता  लगाने  के  लिय  प्रयत्न
 न  इसका  ८  की  अन्य  भाषाओं  में  अनुवाद

 किये  जा  रहे  हें  ate  यदि  किये  जा  रहे  हैं  तो
 करान के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  है

 ?

 कहां  कौर  उनका  क्या  परिणाम  निकला है
 ?

 डा०  एम०  एम०  दास  :  हमन  उड़ीसा

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  डी०
 सरकार  को  लिखा  है  कि  वह  हमे  इस  ग्रंथ  के

 तथा  अ्रासाम
 वास्तविक  गुण  तथा  महत्व  से  श्रवगत  कराये

 ट्रायल  कम्पनी  भूभौतिकीय  सर्वेक्षण  द्वारा
 श्र  ग्राही  राशि  जब  तक  कि  उससे  उत्तर

 विधिपूर्वक  तेल  की  खोज  कर  रही  है  |  ब्रह्मपुत्र
 नहीं  मिल  जाता  तब  तक  कुछ  भी  नहीं  किया

 घाटी  के  दक्षिणी  किनारे  पर  नहर कटिया
 जा  सकता ।

 क्षेत्र में  तेल  का  पता  लगाने  फे  बाद  कम्पनी ने

 सारी  घाटी  में  तेल  की  खोज  लगाने  के  प्रयत्नों  डा०  सुरेश  चन्द्र
 :  माननीय  सभा  सचिव

 न  कभी  कहा  कि  सरकार  का  इरादा  इस  ग्रंथ को  कौर  ग्रसित  उग्र  कर  दिया  है  ।  क्योंकि

 aa  तक  नहरकटिया  तेल  क्षेत्र  के  विस्तार  के  रचयिता  को  वित्तीय  सहायता  देने  का  हूं

 फे  बारे  मं  पूरी  बाते  नहीं  पता  लगी  इस
 मं  यह  जानना  चाहता हूं

 कि  यह  चीज  हमारे

 जैसे  धर्म  निरपेक्ष राज्य  में  कहां
 तक

 उचित  हूँ
 ।

 अवस्था  पर  यह  नहीं  कहां  जा  सकता  कि

 ग्रा गामी  दो  वर्षों  में  इस  क्षेत्र  से  कितना  तेल  Sto  एम०  एस०  दाल  :  सगर  में

 मिल  सकेगा  |  नहीं  भ्राता  कि  इन  दो  चीज़ों  में  परस्पर  क्य

 सम्बन्ध हैं  |

 आयकर *
 १४२.  श्री  संगण्णा  :  कया  दिक्षा  मंत्री

 गांधी  महापुराणਂ  के  प्रकाशनार्थ  वित्तीय
 *OWY,  श्री  अनिरुद्ध  सिह  :  कया  वित्त

 सहायता  फे  सम्बन्ध  में  १४  PEUX  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 को  पूछ  गये  भ्र तारांकित  प्रदान  संख्या  ८०४  के

 सम्बन्ध  मे  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  इस
 कभी  तक  ऐसे  कितने  व्यक्ति

 भारत  से  पाकिस्तान  चले  गये  हूं  जिन
 पर

 विषय  में  क्या  विनिश्चय  हुआ  ?

 अ्रायकर  बक़ाया  है  ;  भभोर
 दिक्षा  मंत्री  के  सभातचिव  एस०

 एम०  इस  मामले  पर  way  विचार

 हो  रहा  है
 ।  कुल  कितनी  राशि  वसूल  करनी है

 ?

 में  यह  ate  बता  दूं  कि  इस  काय॑  का  राजस्व  और  असैनिक  व्यय  मंत्री

 स्तर  निर्धारित  करने  के  लिये  ak  यह  पता  ato  :  श्र  पुरी
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 बातें  मालूल  नहीं  किन्तु  जो  व्यक्ति  पाकिस्तान  श्री  एम०  पी०  शाह  :  यह  भ्रामक  के

 चले  गये  हे  शर  जिनसे  २०  रुपये  से  अधिक  इस  मामले से  कैसे  उत्पन्न  होता है  ?

 की  रक़म  मिलनी हूं  उनकी  संख्या  १,००२  हैं
 अध्यक्ष  महोदय

 :
 यह  इससे  उत्पन्न नहीं

 अ  ्  उनसे  मिलने  वाली  कुल  रक़म  ge ५  होता हैं  क्योंकि  यह  want  के  ata  वन  का

 करोड़  रुपय  है  ।  मामला  नहीं  है  ।  मेरे  विचार  से  यदि  मुझे  ठीक

 ठीक  स्मरण हैं  इस  विषय  केਂ  सम्बन्ध  में श्री  अनिरुद्ध  सिह  :  कया  में  जान  सकता

 हूं  कि
 भारत  सरकार  तथा  पाकिस्तान  सरकार  इस  सभा  में  प्रशन  पूछे  गये  थे  कौर  यह  बताया

 के  बीच ऐ  सा  कोई  समझौता  है  जिसके  अन्तर्गत  गया  था  कि  वह  अर्जित  किये  हुए  लाख

 एक  सरकार  दूसरी  सरकार  को  टेक्स  न  दे  कर  रुपये  को  लेकर  चला  गया  था  ।  में  नहीं  जानता

 के  भागन  वालों  से  टैक्स  वसूली  में  सहायता  कि  मेरी  जानकारी ठीक  है  या  नहीं  ।

 दे  ?  ग्राम  तो  क्या  पाकिस्तान  सरकार  इस
 श्री  एम०  त्रिवेदी  :

 में  एक

 feat  में  सहयोग  करती है  शर  किस  प्रकार  ?  निवेदन  करना  चाहता  हुं  ।  यह  प्रदान  इस  प्रकार

 श्री  एम०  ato  विभाजन  परिषद्
 उत्पन्न  होगा  ।  किसी  को  भी  बिना  झ्रायकर

 विभाग  से  आयकर  भुगतान  प्रमाणपत्र  प्राप्त
 की  सिफारिश  पर  एक  देश  को  दूसरे  देश  के  रहने

 वाले  व्यक्तियों  से  देय  भ्रामक  की  पारस्परिक  किये  भारत  के  तट  को  छोड़  कर  जाने  की

 वसूली  के  लिये  भारत  श्र  पाकिस्तान  के  मति  नहीं  है  ।  क्या  ऐसा  प्रमाण  पत्र

 बीच  एक  क़रार  था
 |

 इस  क़रार  के
 अध्यक्ष  महोदय  शान्ति  ।

 सार  केद्रीय  राजस्व
 की

 मार्फत  वसूली  माननीय  सदस्य  को  स्मरण  होगा  कि  यह  सब

 प्रमाणपत्र  के  मिलने  पर  भारत  पाकिस्तान  बातें  बाद  को  होती  हैं  उस  समय  नहीं  जब  कि

 का  कलेक्टर  प्रमाणित  रकम  की  वसूली  के  वह  यहां  से  गया  था  ।

 लिये  उसी  प्रकार  की  कार्यवाही  करेगा  जैसी
 भारतीय  विमान  बल  को  दुकानों कि  बक़ाया  रक़म  के  सम्बन्ध  में  की  जाती  हैं  ।

 इस  करार  के  हमने  तक  पाकिस्तान
 * OY,  श्री  एम०  एल०  अग्रवाल  :

 के  केन्द्रीय  राजस्व  बोझ  के  पास  १००२  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व्यक्तियों से  cons  करोड़  रुपये की  वसूली
 ५».  २५  rou e 4  को  शरारा  के

 केਂ  लिये  प्रमाणपत्र भेजे  हैं  ।  निकट  हवा  में  उड़ते  समय  भारतीय  विमान  बल

 थ्रो  अनिरुद्ध  सिह  :  गत  आ्राधिक  वह  में  केਂ  वायुयानों  में  परस्पर  टक्कर  हो  जाने  के  क्या

 ऐसे  लोगों  से  कितनी  रक़म  के  आयकर  की  कारण थे  ;

 वसूली हो  सकी  है  ?
 क्या  इस  घटना  की  जांच  करने  के

 जो  एम०  सो०  शाह  :  हमें  प्रभी  तक  लिये  नियुक्त  किये  गये  जांच  न्यायालय  ने  अपनी

 किसी  भी  रक़म
 की

 वसूली
 की

 सुचना  नहीं  रिपोर्ट  प्रस्तुत कर  दी  है  ?

 मिली है  ।  रक्षा  उपमंत्री

 कामत
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  श्रीमान
 कौर  टक्कर  लगने  के  कारणों की

 हाल  ही  में  भारतीयਂ  सेना  का  एक  जांच  करन  के  लिये  नियुक्त  किये  गये  जांच

 rit  निवृत्त  मुसलमान  मेजर  मेजर  न्यायालय  ने
 at

 अपनी  जांच  पूर्ण  नहीं  की  है  ।

 जनरल  अनीस  अहमद  एक  लाख  रुपया  शी  एम०  एल०  अप्रवाल  :  क्या  में  जान

 लेकर  पाकिस्तान चला  गया  ?  सकता  हूं  कि  उक्त  डकोटा  वायुयानों में  कौन
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 कौन  व्यक्ति  बैठे  हुए  थे  कौर  हताहतों  की  .  एफ०  एस०  के  लिये  बैठने  वाले  झरने

 संख्या क्या  थी  ?
 सूचित

 जाति
 की  संख्या

 इस
 प्रकार

 सरदार  मजीठिया
 :  उनके नाम  यह  हैं  :

 झाई  ०  ए०  एस०  30
 फ्लाइट  लेफ्टिनेन्ट  के'०  जी०  फ्लाइट

 अराई  ०  पी०  एस०  ३०.
 लेफ्टिनेन्ट  एल०  पायलेट  afar  वी ०

 आई  ०  एफ़ ०  एस०  २३
 जी०  डब्ल्यू  श्रो०प्ार

 ०  स्क्वेड रन

 लीडर  टी०  श्राई०  एस०  सार्जेन्ट  निर्दिष्ट  सेवाओं  के  लिये

 एच०  साजिश  जे०  सार्जेन्ट  कार
 सूचित  जाति  का  कोई  भी  अभ्यर्थी  ag  at

 सार्जेन्ट  टी०  एस०  सूबेदार  पाया  गया  परन्तु  अनुसूचित afer  जाति  का
 बी०  सूबेदार  गोविन्द  खोकटे

 |  एक  अवस्य  पाया  गया  श्र  उसे

 दूसरे  डकोटा  में  बेठ  gal  के  ये  आई ०  ए०  एस०  में  नियुक्त  कर  दिया  गया  हैं
 ।

 नाम  हें
 :  ्  शझ्राफ़िसर  एच०  अनुसूचित  जाति  के  तीन  अभ्यर्थी  प्रथम  श्रेणी

 साजिश  एम०  Ho  सार्जेन्ट  भाई  बी ०  की  केन्द्रीय  सेवाओं के  लिये  ve  पाये  गये  हैं
 सार्जेन्ट  तरो ०  पी०  सार्जेन्ट  डी०

 उनकी  नियुक्तियां की  जा  रहीं  हैं  ।

 सार्जेन्ट  एच०  एस०  जमादार

 जी०  सिंह  att  जमादार  दत्तारे  कदम  ।  इन  श्री  वीर स्वामी  :  इन  की  नियुक्तियां

 किन  पदों  पर  की  गई  हैं  या  की  जा  रही  हैं  ।

 सब  की  मृत्यू  हो  गई  थी
 ।

 श्री  दातार  :  व्यौरा  यहां  मेरे  पास  नहीं  है  ।

 भारतीय  प्रयास  सेवा  भारतीय  पुलिस  सेवा

 * ove,  को  बोर स्वामी  :  क्या
 श्री  नाना दाप  :  अ्रनुसुचित  जाति  के

 व्यक्तियों  को  इन  उच्च  पदों  के  लिय  प्रशिक्षित
 ्  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  उपाय  किये  हैं  ?

 PEYV—NY  में  हुई  अराई ०  To
 को  दातार  :  सरकार  प्रशिक्षण  के

 एस०ਂ  प्रशासन  सेवा  ,  कराई  पी०
 प्रश्न  पर  विचार  नहीं  किया  परन्तु  कुछ

 एस०  पुलिस  तथा  भाई  विश्वविद्यालयों ने  इन  सभी  परिणामों के
 की एफ०  एस०  विदेश

 लिये  अभ्यर्थियों  को  प्रशिक्षण  देने  का  काम

 में  भाग  लेने  वाले  अनुसूचित  जाति
 अपने  हाथ  में  लिया  है  |

 के  प्रार्थियों की  संख्या  कितनी  थी  ;  शौर

 श्री  जयपाल  सिंह  :  इस  बात  को  ध्यान

 ऐसे  अ्रम्यथियों की  संख्या  कितनी  में  रखते  हुए  कि  उपमंत्री  ने  अनुसूचित  afer

 हें  जो  नियुक्ति  के  लिये  चुने  गये  हैं
 ?

 जातियों  के  एक  व्यक्ति  की  नियुक्ति  को  इतना

 गुह-काय  उपमंत्री
 महत्व  दिया  कया  में  जान  सकता  हूं  कि

 सूचित  ख़ादिम  जातियों  के  कितने  अभ्यर्थी
 १९५४-५५  में  आई०  ए०  भाई

 परीक्षा में  बठे  थे  ?
 पी०  कराई  एफ ०  एस०  तथा  अन्य

 सम्बद्ध  सेवाओं  में  भर्ती  के  लियें  केवल  एक  श्री  दातार  :  मेरे  पास  सबके  बन

 संयुक्त  प्रतियोगिता  परीक्षा  हुई  हू
 ।  इस  परीक्षा

 आई ०  ए0०  शनासाई  पी०  एस०  तथा
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 कर्मचारियों  को  वर्दियां  श्री  दातार  :  इस  प्रशन  विशेष  के  लिये

 मुझे  सूचना  की  श्रावस्यकता हूं  | के  Pig  श्री  डी०  सी०  शर्मा  :  क्या

 गृह-कायें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  HUT  कि  :  श्री  डी०  सी०  :  वर्दियों  पर प्रति

 व्यक्ति  कितना  व्यय  होता  हे  ?
 REY  तथा  FEAR  में  केन्द्रीय

 सचिवालय  के  चतुथे  श्रेणी  कर्मचारियों की  श्री  दातार  :  जहां  तक  स्वयं  चतुर्थ  श्रेणी

 जाड़े  की  वर्दियों  पर  कुल  कितना  रुपया  खर्चे  में  भ्रन्तविष्ट  निम्नतर  श्रेणी  का  सम्बन्ध  ह

 हुमा  ;
 ak  यह  लगभग

 Yo
 रुपयें  तथा  जहां  तक

 तर  श्रेणी  का  सम्बन्ध  हैं  यह  लगभग
 ८०

 कितने  कर्मचारियों  इस

 कालावधि में  जाड़े  की  वर्दियां  दी  गई ?  रुपया हे  |

 विधि  आयोग
 गृह  कायें

 य
 उपमंत्री

 वर्ष  व्यय  की  गई  धन  राशि  * 98S.  श्री  एस०  UTo  दात  :  क्या

 रु०  हो  पा०  बिधि  मंत्री  २१  १९५५  को  पूछे गये

 तारांकित  wet  संख्या  २४४४  के  उत्तर  के
 cee,  EVR  ७  हे

 FER  रै,२२,६०२  ९३
 ०  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 ay  कर्मचारियों  की  सख्या  क्या  विधि  झ्रायोग  नियुक्त  करने

 के  सम्बन्ध  में  कोई  विनिश्चय  किया  गया  है  ;
 १९४५१  REN

 और
 FEXR  ३२३४

 यदि  तो  क्या  इस  आयोग केਂ

 श्री  डी०  ato  फार्मा  :  क्या  केन्द्रीय  ठीक  ठीक  कृत्यों  को  भ्रत्तिम  रूप  दिया  जा

 सचिवालय  के  सभी  sae  श्रेणी  कर्मचारियों  चुका  है
 ? को  जाड़े  वर्दियां  दी  जाती  हैं  कौर  यदि  विधि  तथा  अल्पसंख्यक ara  मंत्री

 उनमें  से  कुछ  को  नहीं  दी  जाती  हें  तो  उनको
 (at  :  भारत

 इस  विशेषाधिकार से  किस  आधार  पर  वंचित
 सरकार ने  एक  विधि  आयोग  नियुक्त  करने

 किया गया  हे  ?
 का  विनिश्चय  किया  है  ।  उसके  निर्देश  पदों

 श्री  दातार  :  सरकार  ने  कुछ  श्रेणियां
 तथा  सदस्यों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  शीघ्र  ही

 कर्मचारियों को  वर्दियां  दी  जाती  हें
 सभा  में  एक  उद्घोषणा करने

 की  आशा

 करती हैं

 श्री  डी०  पी०  फार्मा  वे  श्रेणियां  कौनसी  श्री  एस०  एन०  क्या  इस  सम्बन्ध

 ह  ?
 में  इस  विषय  पर  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।

 में  कोई  विनिश्चय  किया  गया  हे  कि  जिन

 श्री  दातार  वे  श्रेणियां
 हूँ  साधारण  व्यक्तियों  को  इस  आयोग  में  नियुक्त  किया

 चतुर्थ  श्रेणी  के  कम  जायेगा  उनकी  संख्या  कितनी  होगी  ?

 तथा  प्राय  कई  प्रकार  के  कर्मचारी  |
 श्री  विश्वास

 :
 प्रस्थापनायें मौजूद  हैं  ।

 श्री  डी०
 सो०  शर्मा  :  क्या  ऐसी  कोई  उन  पर  कैबिनेट  द्वारा  विचार  किया  जायेगा

 ad
 है  कि  जाड़े  की  वर्दियां  पाने  के  लिये  og  कौर  घोषणा  उसके  ्  की  जायेगी  ।

 श्री  एस०  एन०  दास
 :

 क्या  में  वह

 बीत  चुके  हों  ?
 निश्चित  समय  जान  सकता  हुं  जबांक  सरकार
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 इस  झ्रायोग  के  सदस्यों  के  नाम  तथा  निर्देश  श्री  के०  डो०  मालवीय  :  में  समझता  हूं

 पदों  की  घोषणा  कर  सकेगी  |  कि  कर्मचारियों की  स्थायी  सूची  में  कोई

 श्री  favata  :  सम्भव  हे  कि  इस  सप्ताह
 नहीं  है  ।

 में  या  आगामी सप्ताह  में  ।  श्री  कामत
 :  बहु विज्ञप्ति सूर्य तापी  चूल्हे

 के  अतिरिक्त  राष्ट्रीय  भौतिक  प्रयोगशाला  के
 श्री  तिम्मय्या  :  क्या  यह  सच  है  कि  इस

 ग्न्य  सफल  कायें  क्या  हें  ?
 आयोग  के  दो  भाग  यदि  तो  दो  भाग

 बनाने  का  उद्देश्य  कया  है
 ?  सेनिक  काम

 श्री  विश्वास  :  में  माननीय  सदस्य  से  #240.  श्री  गिडवानी  :  क्या  रक्षा

 प्रियंका  करूंगा  कि  वे  कुछ  दिन  श्रेय  रखें
 ।

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 2EUv  at  रबी  की  फ़सल  में

 राष्ट्रीय भौतिक  प्रयोगशाला

 की  ;

 फारमों ने  कुल  कितने  क्षेत्रफल  में  खती

 *
 १४९.  श्री  नवल  प्रभाकर  क्या

 प्राकृतिक  संसाधन  और  वैज्ञानिक  गवेषणा  इस  फ़सल  में  इन  फारमों  पर

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  आजकल  कुल  कितना  व्यय  हुआ  ;

 राष्ट्रीय  भौतिक  प्रयोगशाला  में  गवेषणा  कायें
 इन  फ़ोरमों  की  इस  फ़सल  की

 में  कितने  व्यक्ति  लग  हुए  हें
 ?

 वार  का  कुल  मूल्य  कितना  है
 ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  डी०  रक्षा  उपमंत्री  :

 :  ८२  Yoo? ,&v  एकड़  |

 शो  नवल  प्रभाकर
 :

 क्या  में  जान  सकता  हूं
 रु०  ग्रा ०  पा०

 कि  va  तक  कितने  गवेषणा  कार्यों  में  खोज  की  ६,३१,र८५  ६

 १६,६६,२  १२  9  १०
 गयी  are  उनमें  कितनों  में  सफलता  प्राप्त

 श्री  गिडवानी  :  इन  फ़ोरमों  में  किन
 श्री के०  डी०  मालवीय  :  यह  तो  एक

 चीजों  की  खेती  की  गई  थी
 ?

 बहुत  बड़ा  सवाल  है  ।  में  इसका  इस  समय

 सरदार  मजीठिया
 :

 जवाब  देने  के  लिये  तेयार  नहीं  हूं
 ।

 श्री  नवल  प्रभाकर :  क्या  में  जान
 जापानी  शोषित

 जीवा  ate  कृषि  की  जाने  वाली
 सकता  हूं  कि  गवेषणा  कार्य  में  लगें  विशेषज्ञों

 तथा  सिंचाई  की  जानें  वाली  घासें  ।

 को  क्या  कया  सुविधायें  दी  जाती  हें
 ?

 श्री  गिडवानी  :  सरकार  के  पास

 श्री  के०  डी०  मालवीय
 :

 उन  को  जो
 सेना  सेविवर्ग  के  खाली  समय  को  इस  काम  में

 एक  वैज्ञानिक  प्रयोगशाला कौर

 शाला  में  साधारण  तौर  पर  जैसी  सुविधायें
 देशों  में  किया  जा  रहा  है  ?

 देने  की  झा वस् यकता  वह  सब  दी  जाती  हैं  ।

 सरदार  मजीठिया :  पहले  भ्रायव्ययक

 श्री  रवैया  :  क्या  इस  भौतिक  aa  में  होने  वाले  वाद  विवादों  में  इस  प्रश्न  का

 शाला  में  कुछ  व्यक्ति  भी  गवेषणा  हरनेक  बार  उत्तर  दिया  जा  चुका  दूसरे  ag

 कर  रहे  हैं
 ?

 प्रदान  मुख्य  प्रश्न  से  उत्पन्न  नहीं  होता  है  ।
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 एल
 ०

 राष्ट्रीय  मूलभूत  शिक्षा  केन्द्र  शिक्षा  उप मंत्रों  के०

 :  शिक्षाਂ नाम  का  प्रयोग

 FLU  डा०  राम  gun  सिंह  :  क्या
 यूनेस्को  द्वारा  किया  गया  हे  |  भ्र पने  देश  में  हम

 दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 उसी  प्रकार  के  पद  शिक्षाਂ  का

 क्या  सरकार  दिल्ली  में  एक  राष्ट्रीय  प्रयोग  करते  हें
 ।

 मुख्य  प्रयोजन  लोगों  को  केवल

 मूलभूत  शिक्षा  केन्द्र  स्थापित  करने  का  निरक्षरता  की  समस्या  का  बोध  कराना  ही
 विचार  कर  रही  है  ;

 नहीं  है  वरन्  स्तर  को  ऊंचा  करना  भी  है  ।

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  इसलिये  सामाजिक  शिक्षा  के  नेतायों  को

 प्रशिक्षण  देने  के  साथ  सांथ  इस  बात  का  भी सम्बन्ध  में  aaa  प्रविधिक  सहायता  प्राप्त

 करने  के  लिये  यूनेस्को  से  बातचीत  की  हैं  ;  प्रयत्न किया  जायेगा  कि  उन  को  जनता  कें

 श्रमिक  स्तर  को  ऊंचा  करने  की  प्रविधि

 यह  केन्द्र  कितने  समय  में  स्थापित
 सीखने  में  सहायता  की  जाये  ।  दिल्ली  में  जो

 होगा  जिसमें  सामाजिक  शिक्षा  की  प्रविधियों
 दिक्षा  मंत्री  के  सभासचिव  एम०

 एम०
 के  सम्बन्ध  में  गवेषणा  कार्य  किया  जायेगा  तथा

 सामाजिक  शिक्षा  संगठनकर्ता  उच्च  स्तर  पर

 a
 प्रशिक्षित  किये  जायेंगे  ।  झ्राद्या  की  जाती  है

 चालू  ay  में  ही  इस  केन्द्र  के  कि  जनता  कालिज  सारे  ear  में  फैल  जायेंगे

 पित  हो  जाने  की  ara  की  जाती  हैं  ।

 डा०  राम  सुभग  सिंह
 :  इस  राष्ट्रीय  को  सामुदायिक  सेवा  के  लिये  प्रशिक्षित  करेंगे  ।

 मूलभूत  दिक्षा  केन्द्र  के  लक्ष्य  तथा  उद्देश्य  क्या  यह  केन्द्र  लोगों  को  प्रतीक  उच्च  स्तर  पर

 हें  तथा  यह  केन्द्र  इस  देश  की  बेसिक  शिक्षा  की  प्रशिक्षित  करेगा  ।

 उन्नति  में  किस  प्रकार  सहायता  पहुंचायेगा
 ?

 डा०  एम०  एम०  दास  :  इस  केन्द्र  का  श्री  गोपाल  राव  :  क्या  यह  राष्ट्रीय

 मूलभूत  शिक्षा  केन्द्र  एक  गवेषणा  केन्द्र उद्देश्य  सामाजिक  दिक्षां  संगठनकर्ताश्रों तथा

 श्रघ्यापकों  के  प्रशिक्षण  के  लिये  एक  सुसज्जित  होगा  या  केवल  एक  प्रशिक्षण  केन्द्र  होगा
 ?

 राष्ट्रीय  केन्द्र  के  रूप  में  काम  करना  तथा  देश  में  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  संघ
 पर

 कार  के  दिक्षा  मंत्रालय  द्वारा  कोई  रानी  शिक्षा
 में  सामाजिक  शिक्षा  के  सुधार  के  लिये  एक

 श्रीराम  केन्द्र  की  भांति  कार्य  करना  हैं  ।  यह  के  लिये  अलग  कर  दी  गई  प्रशिक्षणार्थियों

 केन्द्र  सामाजिक  शिक्षा  के  नेताओं  का  चुनाव  कैसे  किया  जाता  हू  कौर

 थियों  को  किस  प्रकार  की  दिक्षा  दी  जायेंगी  ?
 पकों  को  प्रशिक्षित करेगा  ।

 डा०  राम  सुलग  माननीय
 अध्यक्ष  महोदय

 :
 उन्होंने

 एक
 प्रशन  में

 मंत्री  ने  प्रदान  संख्या  १२७  के  उत्तर  में  झ्र भी
 चार  प्रश्न  सिला  दिये  हें  ।

 बताया  है  कि  झ्राजकल  जनता  कालिज  arg

 दायिक  नेताओं  को  प्रशिक्षण  दे  रहे  हें  ।  क्या  श्री  गोपाल राव  :  क्या  यह  केन्द्र  मुख्यतः

 यह  नेता  उन  नेताओं  से  भिन्न  होंगे  जिन  को  गबेषणात्मक दिक्षा के लिये हं श्रौर क्या शिक्षा  के  लिये  हं  कौर  क्या

 कि  राष्ट्रीय  मूलभूत  शिक्षा  केन्द्र  में  प्रशिक्षित  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  दिक्षा  के  लिये  कोई

 किया  जायेगा  ?
 राशि  विद्वेष  wert कर  दी  है  ?
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 डा०  के०  एल०  श्रीमाली  :  जैसा  कि  स्थित  कतिपय  ऐतिहासिक  महत्व  के  स्मारकों

 सभासचिव  द्वारा  बताया  जा  चुका  हे  मुख्य  को  भारत  के  पुरातत्व  विभाग  को  सौंप  देने  की

 उद्देश्य  सामाजिक  शिक्षा  संगठनकर्ताश्रों  तथा
 कोई  प्रस्थापना है

 ?

 अध्यापकों  के  प्रशिक्षण  के  लिये  एक  सुसज्जित

 राष्ट्रीय  केन्द्र  की  स्थापना  करना  हैं  जो  कि
 शिक्षा  मंत्री

 के
 सभासचिव  (Sto  स०

 देश
 की  सामाजिक  शिक्षा  के  सुधार  के  लिये

 एम०  :  श्रीमान् |

 अज़ीम  केन्द्र  का  काम  दे  ।  यह  स्वाभाविक  ही
 श्री  fara  नाथ  राय

 :
 क्या  में  वहां  के

 है  कि  दस  प्रकार  की  संस्था  सामजिक  दिक्षा
 ऐतिहासिक  महत्व  के  स्थानों  के  सम्बन्ध  में

 के  क्षेत्र में  गवेषणा  कार्य  भी
 जान  सकता हूं

 ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 क्या  इसके  लिये  कोई

 राशि  ग्रहण  की  गई  हैं
 ?  डा०  एम०  एस०  दास  ऐतिहासिक

 डा०  Fo  एल०  श्रीमाली  :  इस  महत्व  के  वे  स्थान  भ्र भी  नहीं  चुने  गये  हैं
 ?

 माननीय  सदस्य  यह  अनुभव  करेंगे
 कि

 हमारे
 योजना

 में  लगभग  BWVV, ARS  रुपया  ्

 होगा  ।  इसमें  १,५६,६६८  रुपये  के  श्रौतं  पुरातत्व  विभाग  द्वारा  इन  स्थानों के  ले  लिये

 जाने  से  पूवे  बहुत  सी  वैधानिक  तथा  विधि तथा  उपकरणों  इत्यादि  के  लिये  RV, Ho  ०रुपये
 सम्बन्धी  कार्यवाहियां  करनी  पड़ेंगी  |

 के  श्रनावतेक  व्यय  की  राशि  भी  सम्मिलित  हे  ।

 श्री  एस०  ato  सामन्त :  क्या  यह

 केन्द्रीय  कर  प्रस्थापना  जम्मू  तथा  काश्मीर  सरकार  की

 *
 १५२.  श्री  इब्राहीम  :  क्या  वित्त

 are  से  की  गई  थी  ate  यदि  वह

 प्रस्थापना  क्या  थी  ?
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  Reuv—

 ay  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  जम्मू  तथा  कश्मीर

 राज्य में  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा

 डा०  एम०  एम०  दास  :  काश्मीर

 धान  सभा ने  एक  संकल्प  पारित  किया  था
 केद्रीय  सरकार  द्वारा  लिये  जानें  वाले  अन्य

 करों  के  रूप  में  कुल  कितनी  रक़म  वसूल  की  ?
 अपनी  सरकार  को  यह  area  दिया  था  कि

 वह  हमारे  गृह  मंत्रालय  को  सुचित  करे
 कि  उस

 राजस्व  और  असैनिक व्यय  मंत्री  संघ  सुची  की  मद  संख्या  ६७  अर्थात  पुरातत्व

 एम०  Ato  उपलब्ध  आंकड़ों  सम्बन्धी  स्मारक  शादी  से  सम्बन्धित मद

 के प्रनसार, ग्  PEYY—YY  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  के  बारे  में  संघ  सरकार  से  मिल  जाने  में  कोई

 जम्मू  तथा  काश्मीर राज्य  में  प्राय कर  तथा
 नहीं  है  ।

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  के  रूप  में  क्रमशः

 att  राजबेरा  :  वहां  जो  जनमत  लिया
 20,4Y,000  रुपये  2,00, 5194  रुपये

 ७ जान  को
 वसूल  किये  ।  अन्य  करों  के  लेखे  में  कोई  वसूली

 नहीं हुई  ।
 स्वरूप  जम्मू  तथा  काश्मीर  राज्य  कां

 विभाजन हो  जाने  की  सम्भावना उसे  दृष्टि

 जम्मू  तथा  काश्मीर  में  ऐतिहासिक  स्मारक
 भें  रखते  हुए  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  क्या

 सरकार  जन  ऐतिहासिक  स्मारकों  को

 * 243  श्री  fara  नाथ  राय  क्या  afar  कर  रही  हूँ  जो  जम्मू  तथा  काज़मी
 र

 के

 दिक्षा  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दूसरी  दौर  चले  जाने  वाले  क्षेत्र  में

 क्या  यह  सच  हे  कि  जम्म  तथा  arene  में  art हैं  ।
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 अध्यक्ष  महोदय
 कान्ती  ।  श्री पी०  एन०  राजभोज  में  यह  पूछना

 seq  कभी  समय  से  पूर्व  की  बात  हू  ।  चाहता  हूं  कि  उसकी  रिपोर्ट  को  इम्प्लीमेंट

 करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 पिछड़े वर्ग  आयोग
 पंडित  जी०  ato  पंत  :  ail वह  रिपोर्ट

 देखी जा  रही  हे  ।
 *

 १५४,  श्री  के०  पी०  सिन्हा :  क्या

 कार्य  मंत्री  २६  geuy at Te 4 को  पूछे  गये
 सेना  पदाधिकारी

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  RAG  के  उत्तर  के
 *१५५  भागवत  झा  आज़ाद

 बह ७  OL
 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  ्  कि  ड्

 क्या  सरकार  ने  अब  पिछड़े  वर्ग  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  नें

 आयोग  के  प्रतिवेदन  पर  विचार  कर  लिया  है  ;  सेना  के  कतिपय  पदाधिकारियों को  कप्तानों

 सनौर  तथा  मेजरों  के  भारत-स्थाई  पद  देने  का  निर्णय

 किया हैं यदि  तो  उस  पर  कया  निर्णय

 किये गये  हैं  ?  यदि  तो  इस  योजना  में
 किस

 वर्ग  के  अधिकारियों को  सम्मिलित  किया
 गह-कार्य  उपमंत्री

 जायेगा ;  तथा
 are  प्रतिवेदन  का  परीक्षण  किया

 इससे  कितने  पदाधिकारियों को
 जा  रहा  है  |  bo

 की  है  ?

 श्री  के ०  पी०  सिन्हा  सरकार  द्वारा
 रक्षा  उपमंत्री

 :

 इस  प्रतिवेदन  पर  विचार  करने  में  कितना
 sit  att

 समय  लिये  जाने  की  सम्भावना है  ?
 इस  योजना  में  नियमित  सेना  के

 श्री  दातार
 :

 इसमें  कुछ  महीने  लगेंगे  ।  चिकित्सकीय तथा  पशु  चिकित्सा  निकायों  के

 श्री  जांगड़े  :  कया  में  जान  सकता  हूं  कि
 अतिरिक्त  आपात

 क्या  पिछड़े  वर्ग  आयोग  का  प्रतिवेदन  लघु-सेवा  नियमित  कमीशनधारी
 कौर

 स्थायी  कमीशनधारी पदाधिकारी  जाते  हूं  ।
 पटल  पर  रखा  जायगा ?

 ३०४५२  (ROY  तुरन्त  ही  तथा

 गृह-कार्य  मंत्री  जी०  बी०  :
 दोष  जब  वह  निर्धारित  सेवा  अवधि  को  पूरा

 कर  लें  तथा  निर्धारित  परिचालनों को  पास

 श्री  सत्ये  नारायण  सिंह  :  क्या  में  जान  कर  लें  ।  )

 सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  का  विचार  इस  श्री  भागवत  झा  क  क्या  में  जान

 प्रतिवेदन  की  प्रतियां  राज्य  सरकारों  को  भेजने
 सकता  हूं  कि  यह  योजना  कब  क्रियान्वित

 की

 का  है  जिससे  कि  वे  इस  सम्बन्ध  में  भ्र पनी  जायेगी ?

 प्रस्थापनायें द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में
 सरदार  यह  योजना

 सम्मिलित कर  सकें  ?
 की  जा  चुकी  है  पूर्ण  रूप  से  क्रियान्वित

 पंडित  जी०  बी०  पंत  :  राज्य  सरकारों  किये  जाने  में  इसमें  कुछ  समय  लगेगा  ।

 को  यह  प्रतिवेदन  उपलब्ध  होते  ही  भेज  दिया  श्री  भागवत झा  आज़ाद  :  इस  योजना क

 जायेगा  |  इस  समय  यह  मुद्रणालय  में  हे  ।  वित्तीय  कया  होंगे  ?
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 सरदार  मजीठिया  :  जहां  तक  अघ्यक्ष  महोदय
 :

 हां  |

 वेतनों  का  सम्बन्ध  है  उन  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 सरकार
 के

 किन्तु  प्रिया  पदाधिकारी उसी  पद  पास  सैगौन  में  २०  जुलाई  को  हुई  घटनाओं
 की

 का  वेतन  प्राप्त  करेंगे  जो  उन्हें  दिया  गया  है  ।
 पूर्ण  सूचनायें  पहुंच  गई  हें

 ।  २०  जुलाई
 को

 प्रथम  सूचना  प्राप्त होने
 के

 तुरन्त  बाद  ही
 अल्प  सूचना  और  उत्तर

 मेंने  जिनिवा  सम्मेलन  को  दोनों

 हिन्द  चीन  में  घटनायें
 पतियों  सर  मन्थनी  ईडन  तथा  मिस्टर

 अल्प  सुचना  प्रइन  संख्या  १.  श्री  Ato  Sto  माढ़ोताल  को  जो  उस  समय  जिनिवा  में  ही  थे

 त्रिपाठी
 :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  सन्देश  भेजे  |  इसके  बाद  हमने  दोनों  को  इसी

 कृपा  करेंगे  कि  :
 विषय  पर  आयोग का  सर्वे

 सम्मति से  पारित  संकल्प  भी  भेजा
 |
 मुझे  उन क्या  सरकार  को  सेगोन  में  हाल

 ही  में  घटित  घटनाओं  का  पुरा  प्रतिवेदन  प्राप्त  दोनों  के  उत्तर  प्राप्त  हो  गयें  हूँ  ।  उन्होंने

 हो  गया  है  ;

 विश्वास  दिलाया  है  कि  वे  भ्रन्तर्राष्ट्रीय
 क्या  यह  सच  है  कि  दंगे  की  योजना

 पहले  से  ही  बनाई  हुई  थी  भ्र  वह  पूर्व
 को  उसके  गतंव्य  पालन  के  काय  में  पर्याप्त

 संरक्षण  दिलाने  का  सुनिश्चय  करने  के  लिए
 जित  तथा  उन्मत्त  जनसमूह  ने  अन्तर्राष्ट्रीय

 कार्यवाही  कर  रहे  हे  ।  दोनों  सह-सभापतियों ने
 आयोग  के  कर्मचारियों  जिनमें  भारतीय  भी

 की  समस्त  सम्पत्तियों  को  निश्चित  पद्धति  के
 परस्पर  वार्ता  भी  की  तथा  अमेरिका  कौर

 फ्रांस  के  प्रतिनिधियों से  परामर्श
 अनुसार नष्ट  भ्रष्ट  किया  ;

 किया  ।  ऐसा  समझा  जाता  है  कि  इन  चारों

 क्या  वियतनामी पुलिस  ने  निष्क्रिय  शक्तियों  ने  दक्षिण  वियतनामी  सरकार  को

 जोर  दिया है  कि  वह  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  आयोग

 करने  वालों  को  प्रोत्साहित किया  ;  द्वारा  समुचित  रीति  से  कार्य  किये  जाने  के  लिये

 क्या  सरकार  ने  यह  देखने  के  लिये  समस्त  आवश्यक  कार्यवाही  करे  कौर  साथ  ही

 कोई  कार्यवाही  की  है  कि  ara  के  जिनिवा  समझौते  के  अनुसार  निर्वाचनों  का

 आयोजन  करने  के  लिये  भी  कार्यवाही  करे  । चोरियों  तथा  भारतीयों को  पहुंचायी  गयी

 हानि  की  यथोचित  क्षतिपूर्ति  की  जाए  और
 जिस  प्रकार  तथ्य  हमें  बताये  गये  हें  वह

 दक्षिण  वियतनामी  सरकार  तथा  अन्य  सम्बद्ध

 पक्षों  द्वारा  आयोग  a  भविष्य  में  संरक्षण  की
 यह  कि  सेगौन  में  कुछ  दिनों  से  प्रदर्शन  हो

 रहे  थे  ।  आयोग  के  श्री  एम०  ज०

 एक  संतोषजनक  प्रतिभूति  दी  और
 देसाई  परामर्श  करने  लिये  भारत

 (3)  क्या  सरकार  इन  घटनाओं  तथा
 हुए  थे  ।  वह  वहां  से  सेगोन  २०  जुलाई  को

 ऐसी  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  की  रोकथाम
 को  वापस  पहुंचे  ।  इसके  थोड़ी  ही  देर

 करने  केਂ  सम्बन्ध  में  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  बाद  सैकड़ों  नवयुवक  तथा  तरुण

 में  एक  सविस्तार  वक्तव्य  जारी  करेगी  ?
 चाकू  तथा  हथौड़े  लिये  हुए  होटल  मैजेस्टिक

 प्रधान  मंत्रो  वेदेदिक-कार्य  मंत्री  तथा  होटल  गेलियेन  के  सामने  जहां  वियतनाम

 जवाहरलाल
 :  क्या

 के  लिये  नियुक्त  श्रन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षकीय

 म  इस  प्रदान  का  क्रमवार  उत्तर  देने  केਂ  बजाये  ara  के  कमंचारी  ठहरे  पहुंचे  ।  ये  लोग

 इसਂ  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य  दूं  ?
 गुटों  में  बंट  कर  इन  होटलों  की  तमाम  मंजिलों
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 के  प्रत्येक  कमरे  में  इन्होंने  कमरों  के  दरवाज़े  उत्तरदायी  हें  क्योंकि  जिनीवा  समझौते  पर

 तोड़  टेलीफोन  के  तार  काट  कमरों  वियतनाम  की  जन  सेना  के  कमांडर-इन-चीफ

 के  निवासियों  को  धमकियां  दीं  तथा  उनकी  तथा  हिन्द चीन  में  स्थित  फ्रेंच  यूनियन  सेना
 के

 निजी  seat  को  नष्ट  भ्रष्ट  कर  दिया  |  कमांडर-इन-चीफ  ने  हस्ताक्षर  किये  हें

 सभापति  समेत  आयोग  केਂ  ४४  कर्मचारियों का  लिये  दक्षिण  वियतनाम  में  अन्तर्राष्ट्रीय  झ्रायोग

 सारा  निजी  सामान  नष्ट  हो  गया  ।  ATA  की  सुरक्षा  का  मुख्य  उत्तरदायित्व  फ्रेंच  यूनियन

 स्थित  अन्तर्राष्ट्रीय आयोग  के  एक  कनिष्ठ  फ़ोर्सिज़  के  कमांडर-इन-चीफ  पर  था  ।  परन्तु

 भारतीय
 सदस्य  जो  सेगोन  पाया  न्यारा  क्योंकि  दक्षिण  वियतनाम  में  wa  विधि  तथा

 भ्रमण  किया  गया  तथा  उसे  घायल  कर  व्यवस्था  के  प्रशासन  का  नियंत्रण  वियतनाम

 दिया  गया  ।  आयोग  का  शर  कोई  सदस्य  राज्य  के  अधीन  प्रतीत  होता  इसलिये

 घायल  नहीं  ग्रा  ।  भ्रायोग  की  मोटर  कारें  हमारे  विचार  से  दक्षिण  वियतनाम  की  सरकार

 जो  होटल  मैजेस्टिक के  सामने  खड़ी  थीं  जला  सुरक्षा  का  प्रबन्ध  करने  की  उतनी  ही

 दी  गई  |  दार  थी  जितना  कि  फ्रेंच  यूनियन  फांसी  का

 कमांडर-दन-चीफ  था  |
 एसा  प्रतीत  होता  है  कि  वियतनामी

 सुरक्षा  पुलिस  ने  जो  इस  तमाम  समय  होटल  भारत  सरकार  ने  उस  आयोग  का

 के  बाहर  मौजूद  लूटमार  तथा  भाग  लगाने  पत्नी  केवल  सम्बद्ध  सरकारों  द्वारा  सहयोग

 के  कार्ड  को  रोकने  के  लिये  कोई  हस्तक्षेप  नहीं  किये  जाने  तथा  सुरक्षा  दिये  जाने  की  निश्चित

 किया  ।  जब  हानि  हो  चुकी  तथा  प्रदर्शनकारी  प्रतिज्ञा  के  प्राकार  पर  स्वीकार  किया  था  ।

 होटल  छोड़  कर  चले  गय  तब  सुरक्षा  पुलिस  ने  यह  स्पष्ट  है  कि  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  य ग्रायोग उस समयਂ उस  समय
 स्थिति  को  संभाला  |  तक  काम  नहीं  कर  सकता  जब  तक  कि  उनकी

 पूरी  सुरक्षा  तथा  बचाव  का  प्रबन्ध  नहीं  होता
 ।

 इससे  एसा  प्रतीत  होगा  किं  अ्रन्तर्राष्ट्रीय

 आयोग  के  विरुद्ध  इन  प्रदर्शनों  तथा  आक्रमणों  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  झ्रायोग  इस  आदा  से  अ्रपता  काम

 जारी  रखेगा  क्रि  दोनों  सह-सभापतियों के की  योजनायें  पहले  से  ही  तेयार  कर  ली  गई
 प्रयत्न  सफल भूत  होंगे  तथा  उनके  भ्रादेशों  पर

 थीं
 ।  क्योंकि पहले  भी  कुछ  प्रदर्शन हो  चुके

 इसलिये  आयोग  नें  १३  जुलाई  को
 ध्यान  दिया  जायेगा  |

 रियों  का  ध्यान  विधि  एवं  व्यवस्था  बनायें
 में  भारत  सरकार  की  से  न्तर्राष्ट्रीय

 रखने  तथा  पर्याप्त  सुरक्षा  की  व्यवस्था  किये
 के  तमाम  सदस्यों  की  सराहना  करता

 जाने की  आवश्यकता की  कौर  दिलाया था  ।
 हूं  कि  उन्होंने  एकाएक

 उपस्थित  हो  जाने

 स्पष्टतया  इस  प्रार्थना  पर  कोई  ध्यान  नहीं  वाली इस  कठिनाई  में  श्रतीव  साहस  तथा  धोयें
 दिया  गया  था  ।

 दिखाया  ।

 वियतनाम  सम्बन्धी  जिनीवा  समझौते  में  एक  शर  मामले  के  बारे  में  भी  कह

 के  अनुच्छेद  २५  के  अन्तर्गत  दोनों  पक्षों की  जिसका  कि  मुझे  लेद  है
 प्रभी  निर्देश  नहीं  किया

 सेनाओं के  कमांडर  श्रन्तर्राष्ट्रीय  आयोग  तथा  गया  मुआवजे
 या

 क्षतिपूर्ति  के  बारे

 इसके  निरीक्षक  दलों  को  अपने  गतंव्य  पालन  के  में  ।  यह  मामला  स्वयं  ्रन्तर्राष्ट्रीय आयोग  ही

 कार्य  में  तथा  समझौते  के  भ्रनुसार  उन्हें  सौंपे  चला  सकता  हैं  |  भारत  सरकार  सीघे  ही

 गये  कार्यों  के  करने  में  पूर्ण  सहयोग  समस्त
 ०  ३

 मामले  में  नहीं  पड़ेगी  ।  दक्षिण  वियतनाम

 सम्भव  सहायता  तथा  संरक्षण  देने  के  सरकार  ने  प्रतिकर  देने  को  कहा  ह
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 यह  wea  आयोग  की  इच्छा  पर  निभेर  इन्हीं  बाह्म  हितों  की  ax  निर्देश  कर  रहे

 है  कि  इस  विषयਂ  के  बारे  में  क्या  किया  जाये  ।  तो  में  यह  कहना  चाहता हूं
 कि  सम्बन्धित

 श्री  gto  सी०  शर्मा  :  क्या  यह  सत्य  सभी  शक्तियों ने  ऐसी  घोषणा की  है  कि  वे

 नहीं  है
 कि

 दक्षिणी  वियतनाम  में  भारत  के  निर्वाचनों  के  पक्ष  में  हूं  ।  विपरीत  काय

 विरुद्ध  बहुत  अधिक  प्रचार  किया  जा  रहा  है
 करने  वाले  किन्हीं  व्यक्तियों  विशेष  के  सम्बन्ध

 श्र  पोलैंड  के  साथ  साथ  भारत  को  भी  एक  में  में  उत्तर  नहीं  दे  सकता  |

 साम्यवादी  देश  बताया  जा  रहा  गौर  जनता  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  क्या  यह  सत्य है

 की  भावनाओं  को  भारत  के  विरुद्ध  भड़काने  के  कि  दस  घटना  के  घटित  होने  से  कुछ  समय

 लिये  प्रत्येक  प्रकार  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा
 पुर्व  नियम  की  सरकार  ने  एक  ऐसा  शासकीय

 है
 ?  यदि

 तो  इस  प्रकार  के  प्रचार  का
 संकल्प  पारत  किया  था  जिसमें  कहा  गया  था

 प्रतिरोध  करने  के  लियें  भारत  सरकार  क्या
 कि  वे  इस  भ्रन्तर्राष्ट्रीय ara  के  विरुद्ध  थे

 कार्यवाही  करने  का  विचार  रखती  है  ?
 कौर यह  कि  उन्होंने  इस  बात  का  निश्चय  कर

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  में  इस  प्रशन  लिया  था  कि  यह  आयोग  काम  न  कर  सफे  श्र

 का  उत्तर  देने  में  कठिनाई  का  शभ्रनुभव  करता  निर्वाचन न  हों  ?

 हां  में  इतना  अवश्य  कर  सकता  हूं
 कि

 इसके  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  में  अ्रापकों  यह
 सम्बन्ध  में  वहां  की  जनता  के  सम्मख र्प्य  तथ्य

 बता  कि  इन  सज्जन  का  नाम  है

 जाने  चाहियें  ।  में  तो  यह  कहुंगा  कि  वहां  न  कि  ।  एक  संकल्प  पारित  तो  किया

 की  सरकार  का  ही  प्रमुख  रूप  से  यह  कत्तव्य
 गया  परन्तु  किस  सीमा  तक  यह  शासकीय

 है  कि  वह  इस  प्रकार  की  भ्रांतियों  को  दूर  करे  ।
 यह  नहीं  कहा  जा  सकता है  ।  परन्तु  उसकी

 सरकार  के  कई  सदस्य  उस  संकल्प  से श्री  एच०  एन०  मुकर्जी :  तो  क्या  इससे

 यह  ज  निकालना  ठीक  न  होगा  कि  दक्षिणी  सम्बन्धित थे  ।

 वियतनाम में  aaa  a]  के  द्वारा  काम
 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  तो  यह  एक

 कराने  वाले  कुछ  एक  हित  विशेष  जिनीवा
 शासकीय  संकल्प  नहीं  था  ?

 क़रार  भर  विशेष  कर  उन  परियोजित

 निर्वाचनों  के  कार्यक्रम  जिनसे  पूर्व  उत्तर  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  उसकी  सरकार

 के  कई  उसके  कई मंत्री  उससे  सम्बन्धित तथा  दक्षिण  में  पारस्परिक  परामर्श  किये  जाने

 की  आवश्यकता  नष्ट  पुष्ट  करने  का  प्रयत्न
 थे  ।  उस  दृष्टि  से  झप  इसे  शासकीय  कह

 सकते  परन्तु  जहां  तक  मुझे  स्मरण  हूँ  यह कर  रहे  यदि  तो  नियम  सरकार  तथा

 इसके  संरक्षकों  को  यह  समझाने  के  कि  जिनीवा  कोई  शासकी
 य

 संकल्प  नहीं  था  |

 क़रार  को  अवद्य  माना  जाना  हमारे
 श्री  कामत  कया  दक्षिणी  वियतनाम

 की  वर्तमान  नियम  सरकार  ने  Lexy  के
 प्रयत्नों  में  कया  प्रगति  हुई  है

 ?

 जिनीवा  क़रार  को  स्वीकार  करने  का  अन्तिम
 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  प्रतीत

 निर्णय  दे  दिया हैं  अथवा  वे  उस  क़रार  को
 होता  है  कि  माननीय  सदस्य  feel  are

 हितों  की  झोर  निर्देश  कर  रहे  हें
 ।

 स्पष्टतया
 मान्यता  देंगे  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :
 दक्षिणी  वियतनाम  में  ऐसे  हित  हें  जो

 कि
 इन

 निर्वाचनों  को  श्रच्छी  दृष्टि  से  नहीं  देखते  हैं  उन्होंने  जो  स्थिति  अपनाई  है  वह  यह  है
 कि  वे

 इस  क़रार  से  बाध्य  नहीं  हें  क्योंकि  उन्होंने
 शर  न  यह  चाहते  हें  कि  वहां  पर  किसी

 प्रकार

 से  भी  ala  निर्वाचन  हों  ।  यदि  माननीय  सदस्य  उस  पर  हस्ताक्षर  नहीं  किये  परन्तु
 उन्होंने



 लिखित  उत्तर  लिखित  उत्तर  Rov २०३  २७  जुलाई  १९५५

 कहा है  कि  यद्यापि  वे  उस  द्वारा  बाध्य  नहीं  उस  पाठ्यक्रम के  दौरान  में  किस

 तथापि  वे  उस  करार  के  gata  निर्वाचन  से  प्रकार  का प्रशिक्षण दिया  wat

 सम्बन्ध  रखने  वाली  प्रक्रिया  को  पूरा  करेंगे  ।
 शिक्षा  मंत्री  के  सभासचिव  एस०

 श्री  कामत  :  व्या  वे  क़रार  के  शेष  भाग  एम०  २२  राज्य  शिक्षा  विभागों

 को  मान्यता  देंगे  अथवा  नहीं  ?  द्वारा  नाम  निर्देशित  ४६  पदाधिकारियों  ने  ।

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :  उस  करार  का  शिक्षात्मक  तथा  व्यावसायिक  मार्ग

 मुख्य  भाग
 प्रागार

 ः  में  होने  वाले  निर्वाचनों  wear  से  सम्बन्धित  प्रशिक्षण  के  विशेष  पाठ्यਂ

 के  लिये  तैयारी  करना  है
 ।

 यही  मुख्य  भाग  हैं
 ।

 क्रम  का  झ्राद्यय  प्रति  नियुक्त  किये  गये  व्यक्तियों

 श्री  कामत
 :  अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोग  की

 को  बच्चों  के  विद्यालय  | ५ माग  प्रदान  के  व्यापक

 रक्षा  करने  के  सम्बन्ध  में  उन्होंने क्या
 निर्णय  कार्यों  से  परिचित  कराना  शौर  उन्हें  अपने

 किया है  ?  राज्यों  में  वापिस  जाने  पर  स्कूल  मानें  प्रदर्शन

 कार्यक्रम  के  नियोजन  के  सम्बन्ध  में  काय aft  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 इसे
 वे

 स्वीकार

 प्रारम्भ  कर  सकने  के  योग्य  बनाना  था  ।  इस
 करते हें  |

 देश  में  सभी  राज्यों  के  शिक्षा  सम्बन्धी  कार्य

 कर्त्ता ग्रो  के  माग  प्रदर्शन  के  लिए  इस  प्रकार  का

 yen  के  लिखित  उत्तर
 कोई  शभ्रायोजन  पहले  कभी

 भी
 नहीं  16.0  |

 झंडा  दिवस
 खेल  तथा  क्रोड़

 #QZo.  श्री  कृष्णा चा यें जोशी  :  क्या
 *

 १३९.  श्री  वी०  पी०  शायर :  क्या

 रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 क्या

 झंडा  दिवस  के  सम्बन्ध में  १६५४  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  अधीन
 खेलों

 तथा

 स्वास्थ्य  निर्माण  के  लिए  गवेषणा  संस्थायें में  कितनी  राशि  एकत्र  हुई  ;

 उस  धन  का  उपयोग  किस  प्रकार
 स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  कोई

 प्रस्थापनायें  है ं? किया  गया  ?

 रक्षा  उप मंत्रों  शिक्षा  मंत्री  के  सभा सचिव  एम०

 खेलों  तथा  क्रीड़ा  के  लिये afar  सूचना  के  अनुसार  चन्दे  की  एम
 ०

 दास  )

 रक़म  रु०  ८,३२,२६२/९६/९ हे
 ।

 कोई  गवेषणा  संस्था  स्थापित  करने  की  कोई

 प्रस्थापना नहीं  है  ।  परन्तु  शारीरिक शिक्षा  के चन्दे  की  रक़म  wh
 तक  ay

 नहीं की  गई  है  ।  लिए  एकਂ  राष्ट्रीय  कॉलिज  की  स्थापना  के

 सम्बन्ध  में  एक  प्रस्थापना  ह  जिसमें  गवेषणा
 केन्द्रीय

 दिक्षा
 कार्यालय

 सम्बन्धी  सुविधाएं  भी  होंगी  ।

 *  १३५.  श्री
 के०

 जी०  देशमुख  :  क्या

 दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  निवृत्ति-बेसन

 *  १४०.  श्री  रीडिंग  किलिंग  :  क्या केन्द्रीय  दिक्षा  कार्यालय  द्वारा

 गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  में  विभिन्न  राज्यों  के  क्या  यह  सत्य  है
 कि

 सरकार  ने

 कितने  पदाधिकारियों  ने  भाग  लिया  था  ;  निवृत्ति  वेतन  में  अस्थायी  वृद्धि  का  लाभ

 शौर  कुछ एक  भाग  थाਂ  में  के  राज्यों  के  पसे  निवृत्ति
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 वेतन  प्राप्त  कार्यकर्त्तात्रों  को  भी  प्रदान  करने  का  १००  रुपये  प्रतिमास  से  परन्तु

 निचय  किया  है  जो  कि  राज्यों  के  १०६  रुपये  प्रतिमास  से  कम  के  निवृत्ति  वेतन

 करण से  पुर्व  ही  सेवा  निवृत्त हो  गये  थे  ;  प्राप्त  करने  वालों  को  इस  वृद्धि  के

 स्वरूप  कुल  १०६  रुपये  प्रतिमास के  हिसाब  सेः
 यदि  तो  ga  निर्णय  से

 मिलेंगे  ।

 वित  होने  वाले  भाग  लिखना  के  राज्यों  के  नम

 न  आदेश  प्राप्त होने  तक क्या  हूं  ;

 प्रत्येक  राज्य  से  जानकारी
 उस  अस्थायी  वृद्धि  की

 त्रित  की  जा  रही  उतार  प्राप्त  होते  ही  सभा

 निवृत्ति-वेतन  में  ag  अस्थायी  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी ।

 वृद्धि  कब  तक  जारी  रहेगी  ;

 स्वातन्त्र्य  आन्दोलन  का  इतिहास

 भाग राज्यों  में  के  राज्यों में  १४३.  श्री  विश्वनाथ  क्या
 से  प्रत्येक  पर  प्रतिवर्ष  कितना  खर्चे

 a  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 करती  है
 ?

 ~

 क्या  यह  सत्य  है  कि  स्वातन्त्र्य

 गृह-कार्य  उपमंत्री  :  आन्दोलन  के  इतिहास  का  संकलन-कार्य रोक

 aft  दिया गया  है  ;

 यदि  तो  उसके  कारण  क्या
 हिमाचल  विन्ध्य

 तथा

 a.

 मनीपुर  तथा  त्रिपुरा  नामक  भाग

 शग  राज्य  ।  इस  कार्य  को  किस  प्रकार  पूरा

 करने  की  प्रस्थापना है  ?

 wear  वृद्धि  की  वर्तमान  दरें

 यह
 हूँ

 दिक्षा  मंत्री  के  सभा सचिव  एस०

 एस०  :
 श्रीमान

 २०  रुपये  प्रतिमास से  ४  रुपये  प्रतिमास के

 से
 तथा  ।  प्रशन  उत्पन्न  नहीं

 कम  के  हिसाब  होते  । ठ
 वेतन  meat  वृद्धि

 छात्र सेना  निकाय
 २०

 रुपये  प्रतिमास
 से  ४५  रुपये  प्रति  मास के

 से afr  हिसाब
 *  १५६.  श्री  गाडिलिंगन  गौड़  :  क्या

 Go  रुपये  झ्र स्थायी  वृद्धि  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्रा

 मास  से  कम  के  राज्य  में  संगठित  किये  गये  तथा  प्रशिक्षित

 निवृत्ति-वेतन  किये  गये  छात्र-सेना  निकायों  की  कुल  संख्या

 कितनी है  ?
 ६०  रुपये  प्रतिमास  से

 >
 अधिक  परन्तु  १००  हिसाब  स  रक्षा  उपमंत्री

 :

 निकाय झपटे  प्रतिमास  से  अस्थायी  वृद्धि
 घ० कम  २५९०

 वेतन  सहायक  छात्र  सेना
 Qo  20,200
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 खेल  के  अखाड़े  तथा  व्यायामशञालायें  राज्य  पुनर्गठन  आयोग

 क्या
 के  Ke  श्री  बी०  पी०  नायर

 एस०  एन०

 शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 थ्रो  गिडवानी

 |  sit  शिवपुरी  स्वामी
 क्या  यह  सत्य  है  कि  सरकार

 ने
 |

 श्री  रघुनाथ fi
 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  के  अखाड़ों  *

 १६०.  श्री  के०  ato  सोधिया  :

 तथा  व्यायामशालाओं की  स्थापना  के  लिए
 |

 श्री  आर०  एन०  एस०  देव

 एक  फ़नून  दिया  ;  कौर  ।  श्री  जेठालाल
 :

 |  att  भक्त  मदान :
 क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  एस०  सी  ०  सामन्त  :

 भी  इनकी  स्थापना  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 देने  की  कोई  प्रस्थापना है  ?
 करेंगे कि  :

 शिक्षा  मंत्री  के  सभासचिव  एस०

 राज्य  पुनर्गठन  आयोग
 एम०

 :  नहीं ।

 हां  ।
 वेदन

 कब  तक  प्राप्त  होने  की  है  ;  तथा

 आयोग  wit  तक  किन  किन

 सफीपुर  सांविधानिक  अधिनियम  १९४७  राज्यों
 का  दौरा  कर  चुका  हे

 ?

 *  १५८.  रिदाए  किलिंग
 :

 क्या  गृह-कार्य  उपमंत्री
 :

 कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  में  माननीय  सदस्य  का  ध्यान  भारत  सरकार

 मनीपुर  संविधानिक  १९४७
 के  ७  १९५५  के  उस  संकल्प  की  ae

 पुर  में  लागू  है
 ?  दिलाना  चाहता  हूं  जो

 कि  ११  PEXX  केਂ

 भारत  सरकार  के  गज़ट  में  प्रकाशित gar
 गृह-कार्य  उपमंत्री

 :  उत्तर

 नकारात्मक  है  ।  था  ait  जिसमें  यह  कहा  गया  था  कि

 द्वारा  अपनी  सिफ़ारिशें प्रस्तुत
 करने

 की
 उड़ीसा  को  ऋण

 अन्तिम  तिथि
 ३०  १९५५

 होगी
 ।

 UR,  श्री  संगण्णा
 :  क्या  वित्त  मंत्री

 भ्रन्दमान  निकोबार  द्वीपों  के

 ह  PEYY  को  पूछे  तारांकित
 अतिरिक्त wea  सभी  राज्यों  का  दौरा कर

 प्रदान  संख्या  २०९५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  लिया हैं  ।

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  उड़ीसा  सरकार  को
 ४

 करोड़  साहित्यिक  कर्मशाला

 रुपये  का  ऋण  देने  के  सम्बन्ध  में  अभी  तक
 *

 १६१.  श्री  नवल  प्रभाकर :  क्या  दिक्षा

 arg  निर्णय  किया  गया  है
 ;  तथा

 मंत्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 फोड  प्रतिष्ठान के  सहयोग  से यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम

 हुए  हैं
 PENR-UY  में  जो  साहित्यिक  कमंशालायें

 वित्त  मंत्री  सी०  डी ०  :
 स्थापित  की  गई  थीं  उनमें  कुल  कितने  प्रशिक्षार्थी

 आये  ; ate  (a)  sit
 तक  कोई  निर्णय  नहीं

 किया  गया  है  क्योंकि राज्य  सरकार से  जो  (@)  उन्होंने  जो  प्रशिक्षण  प्राप्त  किया

 उसका  ब्यौरा  क्या  ह
 कै  wr

 शौर ब्यौरे  मांगे  वे  प्रभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं
 ।
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 जाने से जितनी  पांडुलिपियां  उनके  द्वारा  afar  सेनिक  प्रशिक्षण  दिये

 तयार की  गई  उनमें  से  alt त  के  ॥ सराय क  faeaar  सम्बंधित  एक  योजना  केन्द्र  को  भेजी  है  ;

 प्रकाशित  हुई  हें  ?  ate

 दिक्षा  मंत्री  के  सभासचिव  एम०  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या

 एम०  :  ७०  |  निर्णय किया  गया  है  ?

 इसका  विवरण  सभा  पटल  पर  रक्षा  संगठन  मंत्री
 :

 रखा  जाता हे  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  जी  च»  |

 सख्या  3¢]
 x  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 पांच ।
 सोने  का  चोरी  छिपे  लाना  ले  जाना

 जम्मू  और  काइम सोर  में  कोयला he  चकी  |  ४६.  श्री  रघुनाथ  सिंह  :  क्या  वित्त

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कभी  तक

 *
 १६२.  डा०  राम  सभा  fag  क्या

 १९५५  में  भारत
 से

 नैपाल  को  चोरी  छिपे

 प्राकृतिक  संसाधन  और  वैज्ञानिक  ०७ गवेषणा  मंत्री  ले  जातें  हुए  कितना  सोना  प-छागया  ?

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
 राजस्व और  रक्षा  व्यय  मंत्री  छु

 क्या  यह  सच  हू  कि  जम्मू  श्र  ato  :  हमें  PS 4V-4y  के  वित्तीय

 काश्मीर
 के  जम्मू  क्षेत्र  में  कोयले  के  विशाल  वर्ष कें  सम्बन्ध में  जानकारी  है  ।  उस  वर्ष

 निक्षेप  एक  नपाली  के  पास  जो  भारत  से  नेपाल

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  को  चोरी  छिपे  सोना  ले  जा  रहा  केवल

 क्षेत्र  का  सर्वेक्षण  करने  की  प्रस्थापना  करती  २२  तोले  सोना  पकड़ा  गया  |

 है
 ;  कौर

 राष्ट्रीय  सेना  छात्र  निकाय

 क्या  इस  समय  इस  क्षेत्र  में  कोई
 ४७.  डा०  सत्यवादी  :  कया  रक्षा  मंत्री

 कोयला  खान  चलाई  जा  रही  है  ?

 यह  बताने  की  कपा  ५० ७ केग  :

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्रो  क  so
 प्रत्येक  राज्य  में  राष्ट्रीय  सेना

 :
 जी  हां

 ।
 छात्र  निकाय  के  बालिका  विभाग  में  wat

 इस  समय  काश्मीर  के  भूरे  कोयले
 बनाये गये  कनिष्ठ  दलों को  संख्या  ;  और

 )  के  निक्षेपों की  विस्तृत  जांच  भारत  क्या  स्कूलों  में  अ्रध्ययन  कर

 के
 भूतत्वीय  परिमाप  द्वारा

 की  जा
 रही  है  ।  बालिकाओं  के  अ्रतिरिक्त  wea  बालिकाओ्रों  को

 जी  श्रीमान  |
 इस  विभाग  में  सम्मिलित  होने  के  लिये  कोई

 सुविधायें  दी  गई  हूं
 ?

 अनिवार्य  सेनिक  प्रशिक्षण  रक्षा  संगठन  मंत्री

 {= \ स
 AS]  सौराष्ट्र

 * 2&3.  श्री  भागवत  झा  आजाद  :  क्या
 कच्छ

 शिक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :
 मध्य  प्रदेश  १५

 क्या  यह  सच  हे  कि  पं  जाब  सरकार
 अन्ध

 ने  पंजाब  राज्य  की  समस्त  दिक्षा  संस्थानों  में  मद्रास  १०
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 विकसित  की  है  जिससे  कि  ब्राइन  )
 '  पश्चिमी  बंगाल

 से  सोडियम  क्लोराइड  निचेय )

 उड़ीसा  निकालने  ga  जिप्सम  प्राप्त

 १२  किया जा  सकता  है

 उत्तर  प्रदेश

 विन्ध्य  प्रदेश  यदि हां  तो  इस  प्रक्रिया में  कितना '
 दिल्ली

 व्यय  लगता  है  ;

 क्या  यह  जिप्सम  एमो

 नियम  सल्फेट  waar

 किसी  ara  प्रौद्योगिक  प्रयोजन  के  काम  में  भी

 जम्मू श्र  कार मीर

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०
 डी०

 मालवीय  )  जी  नहीं  ।

 hs
 मसूर  प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता

 त्रावणकोर-कोची न

 (a)  नहीं  ।  जी  सन्तरी  उर्वरक  कारखाना

 वाणिज्यिक  आधार  पर  जिप्सम

 अनुसूचित  जातियां  से  अमोनियम  सल्फेट

 SL.  डा०  सत्यवादी  :  क्या  गृह-कार्य  सामग्री  फे  निर्माण  में  भी  जिप्सम  का  प्रयोग
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ReYv—

 किया जा  सकता  है  |
 yy  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  कार्य

 केਂ  लिये  दिये  गये  केन्द्रीय  अनुदान  में  से  पेप्सू

 में  अनुसूचित  जातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी
 भारतीय  प्रशासन  सेवा  तया  भारतीय  पुलिस

 सेवा
 विभिन्न  योजनाओं  पर  कितनी  धनराशि  खर्चे

 ५०.  श्री  बमन :  क्या  गह-कायें मंत्री

 गृह-कार्य  उपमंत्री  :
 कुछ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 भी  नहीं |

 वर्ष  ce  PO tak © 4  के  दौरान  भारतीय

 जिप्सम

 पदालियों  में  कितनी  नियुक्तियां की  गईं
 ४९.  श्री  बमन  :  क्या  प्राकृतिक संसाधन  att

 और  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :  उनमें  भ्रनुसूचित  जातियों  तथा

 क्या  यह  सच  है  कि  भावनगर
 के  अनुसूचित  श्रादिम  जातियों  के  कितने  सदस्य

 केन्द्रीय  लवण  गवेषणा  केन्द्र  ने  एक  ऐसी  प्रक्रिया  लिये  गयें
 ?
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 गृह-कार्य  उपमंत्रो  :
 यदि  हां  तो  कितने  क्षेत्र

 पर

 पहली  जनवरी  १९४५४  से  तक  दस a  खान  फैली  हुई  है
 ?

 कार  नियुक्तियां  हुई
 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  डो०

 भारतीय  प्रयास  सेवा  १७१

 प्रे

 :  कौर  अपेक्षित
 भारतीय  पुलिस  सेवा

 कारी  का  एक  विवरण  संलग्न  है
 ।

 (a)  अनुसूचित  जातियां  भ्रनुसूचित  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ३८]

 ग्रामीण  जातियाँ

 भारतीय  प्रशासन  सेवा  2 x  छात्रवृत्तियां
 ध

 भारतीय  पुलिस  सेवा
 ——o

 ५३.  डा०  सत्यवादी :  क्या  शिक्षा  मंत्री

 चने का  पत्थर  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ५१.  श्री  ईश्वर  रेड्डी
 :  कया  प्राकृतिक  गत  दो  वर्षों  में  दल्ली  विषव

 संचालन  और  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  विद्यालय  की  विधि  फैकल्टी  में  कितने

 सुचित  जातियों के  विद्याथियों  को  केन्द्रीय
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छात्रवृत्तियां दी  गईं  कौर  प्रत्येक  at  ऐसी

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  में  ait
 कितनी  छात्रवृत्तियां बन्द  की  गई  ;

 राज्य
 के  कृष्णा  जिले  में  चूने  के  पत्थर  की

 a  मिली  क्या  यह  सच  हैं  कि  वे  छात्रवृत्तियां

 जो  लैक्चरों  की  कमी  के  कारण  बन्द  कर यदि  तो  किस  प्रकार  की  तथा

 कितनी  मात्रा  में  ;  गई  थीं  उस  कमी  फे  पुरे  हो  जाने  पर  भी  फिर

 से  चालू  नहीं  की  गई  हैं  ;

 क्या  यह  सीमेन्ट के  निर्माण  के

 लिये  उपयुक्त  है  ;  और  यदि  at,  तो  क्यों  ?

 यदि  तो  क्या  सरकार  फे  पास
 दिक्षा  मंत्री  के  सभा सचिव  एस०

 उनके  उपयोग  की  कोई  योजना  है
 ?  एम०  १८  छात्रवृत्तियां  दी  गई

 थींश्रौर उन  में  से  दो  PEYV-4Y  के  वर्ष की
 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  डी०

 दूसरी  छमाही  फे  लिए  बन्द  कर  दी  गई  थीं  ।
 :  से  अपेक्षित

 कारी  का  एक  विवरण  संलग्न  | देखिये  ध्रोर  ,  क्योंकि  इन  हालतों  में

 परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ३७]
 उम्मीदवारों

 को  ee eere ty  वर्ष  की  दूसरी

 छमाही  में  कोई  छात्रवृत्ति  नहीं  दी  गई  थी  उन

 चूने का  पत्थर  की  छात्रवृत्ति को  PEYY-K  के
 at

 में

 दोबारा  जारी  करने  का  नहीं  उठता |
 ५२.  श्री  नाना दास  :  क्या  प्राकृतिक

 परन्तु  यदि  वे  पिछली  वार्षिक  परीक्षा  को  पास
 संसाधन  और  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 करके  भ्र गली  कक्षा  में  दाखिल  कर  लिये

 जाते  हैं  श्र  छात्रवृत्ति  के  लिए  समय
 पर

 क्या  रामेदवरम् द्वीप में पाये गये दीप  में  पाये  गये  प्रर्थना-पत्र भेजते  हैं  तो  उन  को  PEXY-KE

 चूने के  पत्थर  की  खानें  अच्छी  प्रकार  की  हैं  ;  में  नई  छात्रवृत्ति  देने  पर  विचार  किया
 जा

 आर  सकता है  ।
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 दृष्टि  सहाय  होरे को  खानें

 ५४.
 श्री  एस०  एन०  दास  :  क्या  शिक्षा

 &k.x
 नी  एस०  एन०  दास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 र

 टी०
 ato  विट्ठल

 क्या  प्राकृतिक  संसाधन  और  वैज्ञानिक
 क्या  साधारण  अ-प्रक्षिप्त  दृष्टि

 सहायों  के  निर्माण  के  लिये  मंत्रालय  में  एक
 गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  विजय  प्रदेश  में  हीरा  निकालने नया  विभाग  खोला  गया  है  ;
 के  उद्योग  के  कार्य  की  जांच  करने  के  लिय

 यदि  तो
 उस  मसब  तक

 नियत  समिति  ने  झपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत
 किस

 प्रणाली  पर  विकास  gat  है
 ?

 कर  दिया &  ;

 दिक्षा  मंत्री  के  सभा  सचिव  एम०
 यदि

 तो
 क्या  सरकार

 न  उस

 UAo
 जी  हां  ।  पर  विचार  किया  है  ;  श्र

 यह  निश्चय  किया  गया  हूं  कि
 उसकी  महत्वपूर्ण बातें  क्या  हैं  ?

 (१)  समाज  दिक्षा  (२)  माध्यमिक  दिक्षा

 में  उपयोगी  कर-प्रक्षिप्त  दृष्टि सह सहायों  का  निर्माण  प्राकृतिक  संसाधन
 मंत्री

 के०
 डी०

 किया  जाय  मालवीय )  से
 जी

 नहीं

 दिल्ली  शिक्षकों  का  प्रशिक्षण

 हिन्दी  शब्द

 Al  एस०  एन०  दास
 ug  श्री  नवल  प्रभाकर  :  क्या  शिक्षा

 atl क  चाय ह  ६.  |  मोदी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  बुनियादीਂ
 uu

 |  श्री  डी०  ato  दार्मा  शिक्षा  के  विस्तार  की  योजना  के  उसपे

 प्रारम्भ होने  के  काल  शिल्प  शिक्षकों  के क्या  मंत्री  यह  बता  HY  कृपा  करेंग

 कि
 प्रशिक्षण के  fag  सरकार ने  अभी  तक  जो

 काम  किया  उसकी  प्रगति  कया  है
 ?

 क्या  सेना  में  प्रयोग  में  अन  वाले

 कमाण्ड  के  शब्दों  के  fest  पर्यायवाची  शब्दों
 दिक्षा  मंत्री  के  सभासचिव  एम०

 के  सम्बन्ध में  सरकार  को  कोई  सुझाव  प्राप्त  एम०  :  इसका  विवरण  सभा-पटल
 पर

 हुए
 हू  ;

 कौर  रखा  जाता  है  ।  दिखाये
 परिशिष्ट

 अनुबन्ध  संख्या  ३९]

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उन

 पर  विचार  अर  इस  विषय  में  कोई  श्री  एस०  ए०  वेंकटरामन

 किया है
 ?

 ५८.  गिडवानी  कया  गह-कायें

 रक्षा  संगठन  मंत्री  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 तथा  जी
 बहुत  से  सुझाव  प्राप्त  हुए

 एक  अस्थायी  सूची  बनाई  गई  है  जिस  पर
 श्रीਂ  एस०  wo  वेंकटरामन  के

 विरुद्ध  कार्यवाही  कब  प्रारम्भ  हुई  थी
 arc  राय  लेने  के  लिय  वह  aif

 भेजी गई  है  ।  कछ  दादों का  सचमुच  प्रयोग  कार्यवाही  कब  पुश्त  समाप्त

 किया  जा  रहा  ह  |
 हुई  ;  कौर
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 सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  की  एक  जो  कि  इस  विषय  पर  राज्य

 सरकारों  को  भेजी  गई  संलग्न है
 ।  [  देखिये तक  कुल  कितना  रुपया  व्यय  किया  गया  ?

 परिदिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ४०  |
 गृह-कार्य  उपमंत्री

 :

 और  सरकारी  कर्मचारी  जांच  afer
 राष्ट्रीय  छात्र  सेना  निकाय

 नियम  के  अ्रन्तगंत  कार्यवाहीਂ  ३  PELE
 ६०.  थिवमूति  स्वामी  :  क्या  रक्षा

 को  प्रारम्भ  हुई  थीਂ  तथा  १७
 मंत्री  यह  तान  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PEXR  को  पदाधिकारीਂ  की  पदच्युति  के  साथ

 समाप्त  हुई  ।  इस  वर्ष  कितने  राष्ट्रीय  छात्र

 सेना  निकायों  का  संगठन  किया  गया  हैं  ;
 उक्त  अधिनियम  के  म्रधीन

 कुल  कितने  प्रशिक्षणार्थियों  ने
 वाही  करने

 पर  कुल  ६३९५  रुपये  €  खाने

 व्यय  हुए  ।  इनमें  भाग  लिया  है  तथा  उन  पर  कितनी

 सरकारी  कर्मचारी  जांच  भ्र धि नियम  की
 घनसाली व्यय  की  गई  है  ;

 कार्यवाही  के  फरमान  अपराध  का  श्रमिकों
 प्रत्येक  राज्य  शिविरों  के  क्रम

 चलाया  गया  |
 किस  प्रकार  की  सामाजिक-आर्थिक

 विधि हुई  ;
 श्री  वेकटरामन्  को  जिला  न्यायाधीश  ने

 दोषसिद्ध  ठहराया  |  पंजाब  उच्च  न्यायालय  न॑
 सरकार का  कितना

 भी  अपराध  का  समर्थन  किया  ate  उसका  व्यय  हुआ  ;  कौर

 (=) ९१  क्या  सरकार  इस  योजना  को दंड  बढ़ा  दिया  |  इस  समय  उनकी  अपील

 उच्चतम  न्यायालय  में  निलम्बित है
 ।  क्योंकि  भविष्य  में  भी  चालू  रखना  चाहती  है  ?

 कभी  मुकदमे  की  दंड  प्रक्रिया  समाप्त  नहीं  हुई  रक्षा  संगठन  मंत्री
 :

 इसलिये  इस  सम्बन्ध  में  कुल  व्यय  का

 हिसाब  नहीं  लगाया जा  सकता  ।  &  224%,

 निजी  स्कूलों का  प्रबन्ध
 कौर  सभा-पटल  पर  एक

 faa
 |  वितरण  रखा  दो ता है

 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  १,
 ५९.  डा०  राम  सुभग सिह

 :
 क्या  दिक्षा

 अनुबन्ध  संख्या  ve | मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच  है
 कि  सरकार  नें

 राज्य  सरकारों  को  भारत  में  निजी  स्कूलों
 युवकों  के  आवास

 का  प्रबन्ध  सुधारने  के  लिये  कुछ  सुझाव  दिये  क्या  शिक्षा ६१.  श्री  विभूति  मिश्र

 हैं  ;  कौर
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार

 यदि  तो  उनकी  मुख्य
 बातें

 ने  कुतुब  मीनार  के  निकट हाल  ही

 कया हें  ?
 में  स्थापित  किए  गए  युवक  श्रीवास  को  कोई

 दिक्षा  मंत्री  के  सभासचिव  एम०  mia  सहायता दी  है  ?

 एम०  जी  हां  |
 दिक्षा  मंत्री  के  सभा  सचिव  एम०

 शुद्ध-सरकारी  पत्र  संख्या  डी०  एस०  AT  PEYR-UY FT म  RRO

 ६२००।५४४--डी  ६  दिनांक  2-2 0-8  रुपये  का  प्राचार्य  मंजूर  किया  गया
 ।
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 लिगनाइंट  पंजी  विनियोजन

 क्या
 |  श्री ६२.  श्री  सुबोध  हासिल

 तिक  संसाधन  और  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह

 पद
 Lat  पो०  राम स्वामी :

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 करेंगे कि
 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिमी  कच्छ

 के  लखपत  तालुक  के  कुछ  भागों  में  लीग
 )  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 दोनों  क्षेत्रों  में  किस  दर  पर  पंजी  का
 की  एक  बड़ी  खान  मिली  है  ;

 जन  हुमा  है  ;

 क्या  सरकार  ने  इस  क्षेत्र  क
 किस  प्रकार  इसका  निश्चय  किया

 सवाल कर  लिया  है  ;
 या है  ;  कौर

 क्या  इस  तालक  में  भ्रमण  खनिज
 इस  सम्बन्ध  में  कया  लक्ष्य  है

 ?

 तथा  चीनी  जिप्सम

 बॉक्साइट  तथा  कोयला  भी
 वित्त  मंत्री  सी०  डी०

 १६४८-४९  से  लेकर  gy  -झूठ
 उपलब्ध ह

 ?

 तक  भारत  में  पंजी  निर्माण  के  प्राक्कलन

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के० ड  केन्द्रीय  सांख्यकि  संगठन  द्वारा  तयार  किए

 लिया )  re
 गए  एक  विवरण  पत्र  में  निकाले  गये  हें

 कारी  का  एक  विवरण  संलग्न  sy  faa  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ४३]
 परिदिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ४२]

 प्राक्कलन  बनाने  की  प्रणाली की

 व्याख्या पत्र  में  की  गई  है  ।

 अनुसूचित  जातियां  और  अनुसूचित  आदिम

 जातियां
 वार्षिक  लक्ष्य  पाक  नहीं  निकाले

 किन्तु  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  राष्ट्रीय

 थ्री  नाना दास  aa  के  लगभग  सात  प्रतिशत  के  विनियोजन
 ६३. <  श्री  गोपाल  राव

 का  लक्ष्य  रखा  गया  है  ।

 क्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 राष्टीय  छात्र-सेना

 करेंगे  कि

 क्या  संघ  उपमंत्री  हाल  ही  में
 ५.  सेठ  गोविन्द दास  क्या  रक्षा  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 अनुसूचित  जातियों  तथा  भ्रनुसूचित  ख़ादिम

 जातियों  की  अवस्था  की  जांच  करने  के  लिये  geuy ay fart में  कितने

 दक्षिणी  भारत  के  दौरे  पर  गय  थे  :  श्र  थियों  ने  राष्टीय  छात्र-सेना  का  प्रशिक्षण  प्राप्त

 किया ;
 क्या  उनके  इस  दौरे  के  फलस्वरूप

 ऐसे  पत्रकों  की  संख्या  कितनी  ह उनके  सुधार  की  कोई  योजना  प्रस्तुत  हुई  है
 ?

 जिन्होंने  राष्ट्रीय  छात्र-सेना  का  प्रशिक्षण

 ह-काय  उपमंत्री

 Raye
 में  प्राप्त  किया  कौर  वे

 सेना

 में
 ले

 जी  at
 गये थे  ?

 मद्रास  सरकार  से  प्रयोजन  बनाने  रक्षा  संगठन  मंत्रो  त्यागी )
 को  बाहा  गया  हूँ  ।

 &5,99%  छात्र  |
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 OR, K¥E  छात्रों ्  CH?  ने  राष्ट्रीय  छात्र  शिक्षा  मंत्री  के सभा सचिव  एम०

 सेना  में  १९५४  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  किया  |  एम०  PEYY-YE  के  लिए  wat

 राष्ट्रीय  छात्र-सेना के  १५१  ८६  छात्रों को  छात्रवृत्ति  पाने  वालों  का  संवरण  नहीं  किया

 सेना  में  लिया  गया  ।  गया  ह  ।  विभिन्न  विदेशी  भाषाओं  के  लिए

 छात्रवत्ति की  cafe  नीचे  दी  जाती  हैं
 युवकों  के  लिये  होस्टल

 वी भाषा  का  प्रति  मास  छात्रवृत्ति

 ६६.  गोविन्द  दाप  क्या  शिक्षा ना  की  रानी

 नज  नति  को  क्त  क  हगे  कि  सरकार  ने  रुपय

 wa  कितने  युवकों  के  लिये  होस्टल
 १.  अरबी  ३००

 at  राष्ट्रीय  पार्क  बनवाये  २००

 जहां  पर  यात्राध्िय  युवक  कुछ  दिनों  के  लिये  फ्रांसीसी  २७५

 शहर सक  ?  380.0

 शिक्षा  मंत्री  के  सभा सचिव  एम ०  इटालियन  Yo

 एम०  कोई  नहीं  ।  Yoo

 ७,  फ़ारसी  RXo
 हिन्दी  पुस्तकों  पर  पुरस्कार

 स्पेनिश  २५०

 ६७.  पंडित  डो०  एन०  तिवारी  क्या
 दे  ०

 शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  20  ११६०

 क्या  इस  ag  श्री  तक  किन्हीं

 ऐसे  व्यक्तियों  को  हिन्दी  पुस्तकों  के  लिखने
 अस्र  तारा  सस्ता तन

 पर  पुरस्कार  दिया  गया  है  जिनकी  मातृभाषा  श्री  संगण्णा  क्या  शिक्षा  मंत्री  &

 हिन्दी  नहीं  है  ;  कौर  243.0  के  अ्रतारांकित  seq  संख्या

 यदि  तो  उनके  नाम  क्या  हं  ६८२ जो  इस  विषय का  है  कि  उड़िया  भाषा

 मौर  वे  किन  राज्यों के  हैं
 ?  की  सरिता  सन्तान  पुस्तक  का

 दिक्षा  मंत्रो  के  सभा सचिव  (
 हुए  एम० ब  भारत  को  अन्य  प्रादेशिक  भाषियों  में  हो

 केਂ  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने की  कृपा एम०  १९४५४  की  योजना  में

 हिन्दी  भाषा-भाषी  क्षेत्रों  ्र  हिन्दी  भाषा
 करेंगे fs  इस  मामले  में  क्या  निश्चय  किया

 भाषी  क्षेत्रों  के  लेखकों  के  बीच  कोई  भेद  नहीं  गया  कौर  क्या  कार्यवाही की  गयी  ?

 रखा  गया  था  ।
 शिक्षा  मंत्रो  के  सभासचिवर  एम०

 प्रत  उत्पन्न  नहीं  होता
 |

 एस०  यह  मामला  अभी  साहित्य

 कादमी  के  विचाराधीन  है  |
 विदेशों  भाषा  छात्र ति

 eA  चौधरी  मम्म  TH  क्यां  दया  याचिकाएं

 शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंग
 go  सरदार  इक़बाल  घि  क्या

 कि  PEUL-XG  के  alia  विभिन्न
 का  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 विदेशी  भाषियों  का  विदेश  में  विशेष

 ज्ञान  प्राप्त  करने  के  लिये  दी  गयी  छात्रवृत्तियों  १९५५  के  दौरान  अब  तक

 की  राशि  चने  गये  छात्रों के  नाम  क्या  मत्य  दण्ड  के  विरुद्ध  दया  याचिकाद्ों  या  सजा
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 पाये  व्यक्तियों  अ्रथवा  उनकी  से  अन्य  राष्ट्रीय  योजना  ऋण

 व्यक्तियों  द्वारा  कितनी  क्षमा-याचिकायें  प्राप्त

 हुई  हें  ;
 92.  श्री  डी०  Ato  Wal  :  क्या  वित्त

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  राष्ट्रीय

 कितनी  याचिकायें स्वीकृत  हुई  ?  योजना ऋण  के  लिए  इकट्ठी  की  गयी  राशि

 गृह-काय  मंत्री  जी०  ato  में  से  पंजाब  राज्य  को  कितनी  राशि
 दी

 गयी है  ? १  जनवरी से  ३०  2e4UY aH Hr तक  की

 अवधि  में  मृत्यु  दण्ड  प्राप्त  व्यक्तियों  या  उनकी
 वित्त  मंत्री  सी०  डी०  देशमुख )

 और  से  ११४  दया  याचिकायें या  क्षमा  ऐसी  व्यवस्था  की  गयी  थी  कि  राज्य  सरकारों

 कायें  प्राप्त हुई  थीं  ।  को  राष्ट्रीय  योजना  ऋण  में  से  उतनी  राशि

 मिल  जायेगी  जितनी  वे  खुले  बाजार  से  इकट्ठा
 २७  बन्दियों के  मामलों  में  मृत्यु

 कर  सकते  यदि  उन्हें  स्वतन्त्र  रूप  से  बाजार  में

 प्रयत्न  करने  का  अवसर  मिलता  ।  चूंकि
 दिया गया  था  ॥

 PEVT-AY  में  पंजाब  राज्य  के  पास  खुले

 बाजार  ऋण  का  कोई  भी  कार्यक्रम  नहीं  था

 संयुक्त  सेवा  पा दवे  परीक्षा
 अत: उस राज्य उस  राज्य  राष्ट्रीय  योजना  ऋण

 ७१.  श्रीमती  इला  पालचौधरी  :  क्या  में  से  कोई  राशि  नहीं  दी  गयी  ।

 रक्षा
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :  भारतीय  विमान  बल  दुआयें

 ७३.  कोसती  इला  पाल चौथ रों  :  क्या १९५३  Pau  के  दौरान

 संघ  लोक  सेवा  way  द्वारा  ली  गयी  प्रत्येक  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग कि  :

 संयुक्त  सेवा
 ्  की

 लिखित  परीक्षा  में

 कितने  परीक्षार्थी  बैठे

 १  जनवरी से  ३०  १९५५

 तक  की  अवधि  के  दौरान  सैनिक  वायुयानों

 की  ि  ष
 i

 हुई  ;
 इन  परीक्षाओं  में  से  प्रत्येक  में

 कितने  परीक्षार्थी सफल  हुये  ;
 इन

 दुर्घटनाओं
 में  कितने

 सेना

 सफल  परीक्षार्थियों  में  से  कितने  कर्मचारियों की  मृत्यु  हुई  ;  रोक

 परीक्षार्थियों  को  १९४३  और  १९४४  में  इन  दुर्घटनाओं के  क्या  कारण  थे  ?

 सैनिक  सेवा  चुनाव  ats  के  भेंट  रक्षा  उपमंत्री

 )  के  लिए  बुलाया  गया  ;  कौर  wie  इस  अवधि में  छः  दुर्घटना प्र ों

 सेनिक  अकादमी  में  भर्ती  करने  के  की  सूचना  मिली  थी  जिनमें  विमान  बल  के

 लिए  १९५३  कौर  १९४४  में  सैनिक  सेवा  चार  कर्मचारियों की  मृत्यु  हुई  ;  कौर

 चुनाव
 as

 ने  कितने  परीक्षार्थियों को  चुना  ?  केवल  दो  मामलों  में  दुर्घटना  का
 रक्षा  संगठन  मंत्री  :  कारण  पता  लगाया  जा  जिससे  यह  मालूम

 से
 पूरी  जानकारी  का  एक  विवरण  gar fe  चालक  को  उड़ान  करते  समय  निर्णय

 पटल  पर  रखा  जाता है  |  परिशिष्ट  १,  में  गलती  हुई  थी
 ।

 न्य  मामलों  में  ढुलकना का

 अनुबन्ध  संख्या  ४४]  ठीक  कारण  मालूम नहीं
 किया

 जा  सका

 वि  oe



 व  @  Vite

 २७  १९५५

 Q—HeATNTT  के  अतिरिक्त  कार्यवाही )

 खंड  १९५५

 (२५  जुलाई से  १३  १९५५)

 41st  Lok  Sabha

 WAY  दि

 TPN
 Or

 ED

 AS;  ae
 a  ८  wer

 न्य 1 छ्  i
 ‘é  yy

 TV

 3  INE
 us  द

 (
 Boe

 2५3०2 न्य  a  Cn
 —_-——
 द  34.0

 वध
 सरयू  =

 में  अक  १  से  अक  १५  तक

 लोक-सभा

 नई  दिल्ली

 ee  ee



 विषय  सची

 अंक  २५  जला  १९५५  स्तम्भ

 स्थगन

 उत्तर  प्रदेश में  बाढ़ें

 श्री  एन०  एम०  जोशी  तथा  श्री  परिणाम  राय  का  te

 विधेयकों  पर  राष्ट्रपति  की  अनुमति  इन्

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  गये

 भारतीय  विमान  अधिनियम  के  भ्रन्तगंत  अधि  सदन

 केन्द्रीय  रेशम  बो  नियम

 नवम  सत्र  की  समाप्ति  पर  प्रख्याप्ति  अध्यादेश  ५

 -Y सरकार  द्वारा  आदि  पर  की  गई  कार्यवाही  के  शिव रण

 प्रथम  साधारण  निर्वाचन  का  खण्ड  २

 भारतीय  प्राय  कर  अधिनियम  के  श्रन्तगंत  की  गई  कार्यवाही  की

 प्रगति  का  विवरण

 सोनपुर  ग्लास  any  सम्बन्धी  जांच  समिति  की  सिफारि  ray  पर

 वित्त  मंत्रालय  का  संकल्प  e

 समुद्र  सीमा-शुल्क  अधिनियम  क  द. अन्तगत
 प्रति-सूचनायें

 ट

 ५
 केन्द्रीय  उत्पादन-शल्क  तथा  नमक  अधिनियम  क

 अधिसूचनायें  क

 पुनर्वास  वित्त  प्रशासन  के  विवरण  शर  प्रतिवेदन  €-१०

 तारांकित  प्रश्न  के  उत्तर  की
 शुद्धि

 20

 की  स्थिति  १०-२०

 भ्रष्टाचार  निवारण  )  fdas  —acearfer  २०

 अघिकृत  लेखापाल  विधेयक--पुरःस्थापित  Zo Ve

 हिन्दु  उत्तराधिकार  विधेयक--संयुक्त  समिति क  बार  में

 संशोधित  रूप  में  स्वीकृत  २१  Ro

 दंड  प्रक्रिया  संहिता  )

 राज्य  सभा  द्वारा  किये  गये  संशोधनों  पर  विचार  करने  का  प्रस्ताव--स्वीकृत

 अक  २६  १९५५

 स्थगन

 त्रावणकोर  खनिज  चवारा  में  हड़  १२८

 सभा-पटल  पर  रखे  गये

 प्रतीक  आयोग  के

 (१)  इस्पात  का  प्रतिधारण
 मूल्य

 निश्चित  करने  के  लिये

 कोयला  खान  खण्ड  मानने  के  सम्बन्ध  में  ;  ि  थक  १२९६-१२ १



 स्तम्भ

 (२)  कैलशियम
 क्लोराइड

 उद्योग को  संरक्षण  चालू  रखने

 के  सम्बन्ध  में  ;  PRE—2R

 (२)

 सोडा  ऐश  उद्योग  को  संरक्षण  चालू  रखने  के  सम्बन्ध  में  ;

 (¥)  टिटेनियम  डाइऑक्साइड  उद्योग  को  संरक्षण  चालू  रखने  के

 सम्बन्ध में  ;  कौर  क  १२९-१३१

 (५)

 epee  उपयोग

 को

 संरक्षण  जादू

 रतन  के  सम्बन्ध
 PRE—V IQ

 गैर  सरकारी  a  के  विधेयकों  कौर  aHegt  सम्बन्धी  समिति--तीसवां

 .  १३१

 तारांकित seq  के  उत्तर  की  ats  १३२

 सदस्य  द्वारा
 पदत्याग  १३२

 समय  के  बंटवारे  का  श्रादेशा-चर्चा  १२३२-१३ ४

 सभा का  कार्य  PRVK VAY

 इंड  प्रक्रिया  संहिता  (  )

 य-सभा  द्वारा  किये  गये  संशोधनों  से  सहमति  PRv—-LVE

 भारतीय  प्रफुल्ल  )  विधेयक--पारित

 विचार  करने  का

 खण्ड २  प्रौढ़  १,  १७०-१७१

 पारित  करने  का  प्रस्ताव--स्वीकृत  P9X—V9R

 औद्योगिक तथा  राज्य
 वित्तीय  निगम  )  विधेयक  -

 विचार  करने  का  पश्रस्ताव---अ्रसमाप्त  १७  299.0

 श्री  To  सी०  गुह  १७  9.0

 गोझा  की  स्थिति  के  बारे  में  TETRA  LVI-VRE

 अंक  २७  १९५५

 सभा  पटल  पर  रख  गय

 परिसीमन  आयोग  रहती  भ्रादेद  RRV—VIC

 संख्या २४  से  RE

 खान  तथा  खनिज  तथा

 RRC—-VRE
 प्रीमियम  के  अन्तर्गत  श्रधिसुचनायें
 गैर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  कौर  संकल्पों  या  sift

 इकतीसवाँ  प्रतिवंदन--उपस्थापित  २३६

 औद्योगिक  तथा  राज्य  वित्तीय  निगम  (aaire)  विधेयक .

 विचार  करने  का  प्रस्ताव-स्वीकृत  R¥o—FRq

 अंक  २८  १९

 सभा-पटल  पर  रख  गय

 see  रियायतों का  विश्लेषण

 विवरण
 रे  २७



 स्तम्भ

 सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  अ्रनपस्थिति  सम्बन्धी

 दसवां  उपस्थापित  ३२७-३२८

 महावीर  जट  मिस  गोरखपुर ः  ARC  BRE

 समय  के  बंटवारे का  शभ्रादेश  ३२९६-३४ १

 सभा का  कार्य  रेव  २-३८

 प्रौद्योगिक  तथा  वित्तीय  निगम  « . (aarrers )  fataa—

 खण्ड  र  से  w  ३४३

 खण्ड  9  ३४  रेल

 खण्ड  से  १४  २५५६-३५

 qv  १६  ५९-२३६१  Rive

 खण्ड  १७  से  २३  ३६२-३७०

 पारित  करने  का  प्रस्ताव--स्वीकृत  \9o—328 १९

 भारतीय  टंडन  संशोधन  विधेयक  ३८  °—¥Ro

 विचार  करने  का  प्रस्ताव--ग्रसमाप्त  ३८  १-३६

 अक  २९  जुल  १९५५

 सभा-पटल  पर  रखे  गये

 अनुदानों की  मांगों  PEYY—NE, HAA के  बारे  में  सदस्यों  के

 ज्ञापनों  के  उत्तर  बर १

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  feta

 संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन--उपस्थापित  ४२१-४२९

 भारतीय  टंक

 विचार  करने  का  प्रस्ताव--स्वीकृत  वढेरा-र्थे र
 खण्ड २  ३१-००

 खण्ड १  WKo-VYe

 संशोधित  रूप  में  पारित  करने  का

 स्वीकृत  ४४५१

 भू-सीमा  शुल्क  )

 विचार  का  प्रस्ताव--स्वीकृत  दु  I—8EY

 खण्ड २  १  BEY

 पारित  करने  का  प्रस्ताव--स्वी  कृत  BEX

 मद्यसारिक  उत्पाद  व्यापार  तथा  faa  ~~ a
 विचार  करने  का  प्रस्ताव--्रसमाप्त  CRAKS  EL

 गैर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी

 इकतीसवाँ  प्रतिवेदन--स्वीकृत  BEES
 केन्द्रीय  कृषि  वित्त  निगम  के  बारे  में

 वापस  लिया  गया
 SECHCES



 वतन  आयोग  की  नियुक्ति  के  बारे  में

 SEG—YRo असमाप्त

 अंक  AAT  १  १९५५

 सभा  पटल  पर  रखे  गये

 gay y—  के  लिये  एयर-इंडिया  इंटरनेशनल  कारपोरेशन के  राय

 तथा  व्यय  के  भ्रायव्ययक  प्राक्कलनों  का  सारांश  ११

 बीमा  १९३८  के  अन्तर्गत  अधिसूचना  RPM—URR

 भारत का  राज्य  बेक  )  श्राध्यादेश  प्रख्यापित  करने  के  कारणों

 का  विवरण  क  YRV— “VY

 अनुपस्थिति  की  झ्रन्मति  ५१२

 समिति  के  लिये

 लोक  लेखा  समिति  RPA-KVB

 मुद्रणालय  तथा  पुस्तक  पंजीयन  (stata)
 ren

 वापस  लिया  गया  भ  १३-१४

 मुद्रणालय  तथा  पुस्तक  पंजीयन  Q RYY——

 पुरःस्थापित .

 yew भारत  का  एसयू  बेक  )  eanfira

 भारतीय  प्रफुल्ल  विधेयक--राज्य-सभा  को  भेजने  के  बारे

 Y2X में  अध्यक्ष  महोदय  का  वक्तव्य

 मद्यसारिक  उत्पाद  व्यापार  तथा
 atfrsa) !  संशोधन

 भु  १  ५-४०

 बिचार  करन  का  प्रस्ताव--स्वीकृत

 YRE—N“RE खड  २  सं  १४  तथा  १

 संशोधित  रूप  में  पारित  करन  का  प्रस्ताव--स्वीक़रत  {V0

 बन्दी  में  उपस्थिति  )

 विचार  करने  का  प्रस्ताव--पारित  Ygo—¥Ed

 खंड  २  से  १०  तथा  2  ९२-६६

 संशोधित  रूप  में  पारित  करने  का

 स्वीकृत  0-५७

 अगस्त अंक  र्  2344.0

 स्थगन

 पुर्तगाली  पुलिस  द्वारा  जमा  तुषित  अ्रत्याचार  ०  ov

 संसद्  भवन  की  सीमा  में

 प्रदर्शनकारियों  पर  पुलिस  द्वार

 कथित  बल

 प्रयोग  ऋण  Cm  OF

 एयर-इंडिया  इंटरनेशनल  मास  के  झा  न्नीन  सागर  में  fired  के  बारे  में

 वक्तव्य  द



 u

 तभी

 Rok—ERP उत्तर  बदरा

 paras
 के  बारे  में  वक्तव्य

 '  जल  तथा  नालं
 व्यवस्था  संयुक्त

 बोड़े  (aarrerz ) )  सीधे

 करने  का  प्रस्ताव--स्वीवृ  र

 ६ शौर १ १  घ्3७

 संशोधित रूप  में  पारित  ६  ३७-६३८,  ६६१

 कि
 व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  )

 a  rag  समिति  को  सौंपने  का  23 c~-% 1  EK  HCE

 थ

 ३  RRy

 हिल
 भा  पटल  पर  रखें  गये

 .  श्रस्तर्राष्ट्रीय
 श्रम  संघटन  के  अभि

 बारे में  वक्तव्य

 समय  संख्या

 res

 अनुसमर्थन  के

 LAN)

 र-सरकारी  सदस्यों के  विधेयकों  तथा  aft
 ध

 छत्तीसवां  प्रतिवेदन--उपस्थापित  AC)

 पुर्तगाली  पुलिस  द्वारा
 सत्याग्रहियों

 के  साथ  कथित  दुर्व्यवहार के  बारे  में
 aia. afaa

 नोक  प्रतिनिधित्व
 )  विवेयक--पुर:स्थापित  AY

 _ लोक  प्रतिनिधित्व  संशोधन  )

 क
 विधेयक--पुर  स्थापित  ्  ३८  ६-६९  ८

 यवहार  प्रक्रिया  संहिता  )  fi

 सशक्त  समिति  को  सौंपने  का

 कि

 ATA  Rro—vko

 ४  १९५५

 गोझा  को  सीमा  पर  घटनाओं  के  बारे  में

 औद्योगिक  विवाद  न्यायाधीश
 नग

 न

 स्थापित  3€ हे

 TAT Tet  पर  रखा  गया

 mattis  विवाद  न्यासा  संशोधन

 OTA,  १९५५  के  प्रस्थापित  क

 के  करणों  का  विवरण  GER

 व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता

 विषयक-व्यक्त  समिति  को  9€  रेल  १८

 _  श्री  पाटनकर
 ्  ७€  ३-८ १७

 दरगाह तय  साहब  बना

 विचार  |  प्रस  CRE—SUL

 हारे  शहरों  १  CLL—CCL



 स्तम्भ

 संबोधित  सूप  में  पाती  करने  का  प्रस्ताव--स्वीकृत  CC  न-  रे

 भारत का  र्द्र a  बैंक

 विचार  करने  का  प्रस्ताव  भ्  कृत  aA  ब-य€&६

 भय

 ५  १९

 Ta arg

 मंत्रणा  afafr- =

 तराई
 वां  फतिसेदन--उप  स्थापित  Gey

 |  श्रायोग के बारे में व के  बारे  में  व
 सन

 ८  '७-€ ००

 >
 का  राज्य  बैंक

 स  <£  घार  ५९००-६०

 पगे  पारित  प्रस्ताव--स्वीकृत  ९०  १-९० ५

 कता  fara

 समिति  को  मोंपा  q—

 प्त  €०  ३६

 तरां  - alread  ९३६-६४१

 ९८१
 जल

 प्रतिवेदन--वी कल

 भारतीय  दंड  संहिता

 7 धारा  ४२९  का  संशोधन )  €&  ४१-९४

 विवाह  रोक  )  =

 १२
 का  संशोधन  ER

 द

 रखाना  )  विधेयक

 4&  के  स्थान पर  नई  धा  _
 रखना

 ) )-arz:earfira . .  VI-8 3 ३  ६  ५८--६५९

 ड  क्रिया  संहिता  )

 ब fy  का  संशोधन

 चार  करने  का  प्रस्ताव--वाद-विवाद

 ब
 faa  =ਂ  ९४३-६  ४७

 भा
 पंजीयन  )  fared

 दिक

 इलाका  रसा  ATA )

 ea)  ४८
 .

 पस  लिया  गया

 .  कर्मी
 ९

 अकर  |

 fare

 स्थापित  वॉक

 ३क  का  रखा

 EXE

 ल  विवाह  रोक  )  थ

 ¥
 का  संशोधन

 रन  का
 प्रस्ताव--प्रस्तुत नहीं  किया  गया  xe

 प्

 fos
 )  विधेयक  १७

 FT

 a



 स्तम्भ

 संशोधन  )  विचार  करन  की  प्रस्ताव--पम्रस्वीकृत  €६२-६७२

 भारतीय  वयस्कता  विधेयक  ३  का  संशोधन

 विचार  करने  का  प्रस्ताव--वापिस  लिया  गया  €'७२-९४७९

 विदेशी  से  उपाधि  तथा  उपहार  पर

 विचार  करने  का  प्रस्ताव--श्रसमाप्त  €८०

 अंक  ८  १९५५

 सभा  पटल  पर  रखा  गया

 रक्षित  तथा  सहायक  वाय  सेना

 अधिनियम  के  नियमों  में  संशोधन  &८ १

 कार्य  मंत्रणा

 बाईसवां  प्रतिवेदन--स्वीकृत  &se

 नागरिकता

 व्यक्त  समिति  को  सौंपने  का

 ग्रसमाष्त  ECR  YOKE

 अंक  ९  १९५५

 सभा  पटल  पर  गये  पत्र

 सान  के  पत्थर के  उद्योग  शादी  को  संरक्षण  जारी

 '

 रखने  के

 स

 सम्बन्ध  में

 प्रफुल्ल  ७५ अयाग  का  प्रतिवेदन  oo

 ग्राइवासनों  शादी  पर  सरकार  ara  की  गई  कार्यवाही  का  विचरण

 नागरिकता

 aaa  समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव--स्वीकृत  POYR—Z Loo

 प्रौद्योगिक  विवाद  न्यायाधिकरण )  संशोधन

 विचार  करने  का  प्रस्ताव---स्वीकृत

 खण्ड  २  झ्र  ३  और  2  e  ११२६-११३०

 विचार  करने  का  प्रस्ताव--स्वीकृत  ११२९-११३२

 समवाय

 विचार  करने  का  प्रस्ताव--ग्रसमाप्त  PPR —- LLB

 अंक  १०  १९५५

 सभा-पटल  पर  रखे  गये

 नकली  रेशम  त्र  सुत  एवं  नकली  रेशम  मिश्रित  रेहा  उद्योग  aris  को

 संरक्षण  जारी  रखने  के  सम्बन्ध  में  प्रतीक  आयोग  का  प्रतिवेदन  १९१३५-११३६

 गेर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  संकल्पों  सम्बन्धी

 तैतीसवाँ  yfaaeq—-soear frat  ११३६

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  are  ध्यान a

 कलकत्ता  पत्तन  पर  जहाजों  से  माल  उतारने  प्रौढ़  माल  लादने  वाले

 दूसरों  का  घीरे  काम  भ्रान्दोलन  BE-L RRC

 समवाय

 संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  में  विचार  करने  का  प्रस्ताव--शसमाप्त  ११३८-१२१०



 स्तम्भ

 अंक  १२  १९५५

 स्थगन

 उत्तर  चादर  में  बाढ़ें  १२११-१२१३

 med  व्यक्ति  तथा  चालू

 ।

 पुर:स्थापित  १२१३

 समवाय  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  q——

 विचार
 करने  का  प्रस्ताव--अरसमाप्त  हू  एक-र

 गर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  are  aaeat  सम्बन्धी  afifit—

 तेतीश्षवां  afadar—etiaa  शक  PIV VQVOY

 वतन  आयोग  की  नीय  क्ति  के  बारे  में  संकल्प--्रस्वी कृत  PYVY—LARCE

 वैदेशिक  व्यापार  पर  राज्य  एकाधिकार  के  बारे  में  संकल्प--श्रसमाप्त  १  R619 2A

 अक

 तर्क

 १३  PARy!

 वाय

 संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिशत  रूप  में  विचार  करने  का

 असमाप्त  e  e  P2CE— RVR

 श्रनक्रमणिका  @—¢

 हड्डि



 लोक-सभा  वाद-विवाद

 पन्त  AAT
 के

 नाथ अतिरिक्त  कार्यवाही
 )

 eS  =  क

 २३७  २३८

 (४)  परिसीमन  अन्तिम
 लाक  सभा

 ९५५
 आदेश  २७,  भारत  के  असाधारण

 दिनांक  २३  १९५५,  भाग  २,
 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत

 शाखा  ३  में  प्रकाशित

 महोदय  पीठासीन
 (५)  परिसीमन  आयोग

 प्रश्नोत्तर र  अन्तिम आदेश  २८,  भारत  के  असाधारण

 १)  दिनांक  २५  १९५५,  भाग  २,

 कण  ee  ee  दाखा  २  म  प्रकाशित  |

 ११-४५  स०  Yo  (६)  परिसीमन  अन्तिम

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र  आदेश  संख्या  २९  ,  भारत  के  असाधारण

 २६  १९५५  भाग  २,
 परिसीमन  आयोग  अंतिम  आदेश

 दाखा  ३  मं  प्रकाशित |
 संख्या  २४  स  २९

 विधि  तथा  अल्पसंख्यक  काय  मंत्रो
 में  रखें  गये  ।  देखिये

 सख्या
 विद  वास  )  :  परिसीमन  आयोग  अधिनियम

 Ku,  RROlk4,  एप १९५२  की  धारा  ९  की  उपधारा  (२)  के

 अधीन  में  निम्न  areal  की  एक  एक  प्रति  २२१५५  और

 पटल  पर  रखता हूं
 खान  तथा  खनिज  तथा

 परिसीमन  भारत  विकास  )  अधिनियम  के  अधीन  अधिक  ताए (१)

 अन्तिम  आदेश  संख्या  २४,  भारत  के  असाधारण  प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  डी०

 मालवीय )  खान  तथा  खनिज
 सूचना  दिनांक  २५  अप्रैल  १९५५,  भाग  २,

 शाखा  ३  प्रकाशित  |  तथा  १९४८,  की  धारा

 १०  के  अधीन  में  खनिज  और  पेट्रोलियम
 1२)  परिसीमन  अन्तिम

 रियायत  नियम  १९४९  म  कुछ  संशोधन
 आदेश  संख्या  २५,  भारत के  असाधारण

 दिनांक  २६  १९५५  भाग
 करने  वाली  निम्न  अधिसूचनाओं  की  एक  एक

 प्रति  पटल  पर  रखता  हुं arar ३  मसें  प्रकाशित |

 (१)  संख्या  एम  २-१५९ (३)  परिसीमन  अन्तिम

 आदेश  सख्या  २६,  भारत के  असाधारण  (19) 1%  (४  दिनांक  ३१  Ruy ॥

 पेल
 सूचना  दिनांक २७

 5  Sao  १९५५  भाग  2s  (२)  अधिसूचना  ः  संख्या  एम  २-१५९

 शाखा  3  में  प्रकाशित |  (8  iar  दिनांक  ३१.  PAu |



 २३९  गैर-सरकारी  सदस्यों  क  विधेयकों  २७  जुलाई  १९४५  २०

 अर  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 क॑०ठ  डी०  औद्योगिक  तथा  राज्य  वित्तीय

 (३)  अधिसूचना  संख्या
 निगम  विधेयक

 शक  ४  दिनांक  ३१  जनवरी

 2Quk  |
 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सदन  श्री  ए०  सी ०

 ए  द्वारा  कछ  प्रस्तुत  किये  गये  निम्न  प्रस्ताव

 (४)  अधिसूचना  संख्या  एम  २-१५९  पर  अग्रेतर  विचार  आरम्भ  करेगा :

 (4 )i4y  दिनांक  १  १९५५  ।  कि  औद्योगिक  कवित्त  निगम  अधिनियम

 १९४८  और  राज्य  वित्तीय  निगम

 (५)  अधिसूचना  संख्या  एम  y-
 १९५१  में  और  आग  संशोधन  करने  वाले

 १५२३३ ky  दिनांक  o
 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  (5

 १९५५  |

 राजस्व
 और  रक्षा  व्यय  मंत्री

 (sf
 ए

 (६)  अधिसूचना  संख्या  एम  RX  सं ०  कल  में  ने  कहा  था  fe  यह

 243 (2)I4y  दिनांक  २८  विधेयक  जांच  समिति  at  महत्वपूर्ण

 १९५५  ।  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये

 प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  एक  यह  हैँ  कि  वैतनिक
 (७)  अधिसूचना  संख्या  एम  Q-

 १६७  १)।५५  दिनांक  १  १९५५  ।
 अध्यक्ष  का  एक  पद  निकाला  वह  निगम

 का  कार्यपालिका  अधिकारी  होगा

 (८)  अधिसूचना  संख्या  एम  Y=  और  एक  महाप्रबंधक  उस  की  सहायता

 १५९(२१)।५३  दिनांक २६  करेगा  |  इस  के  फलस्वरूप  प्रबन्ध  निदेशक

 १९५५  ||  और  उप  प्रबन्ध  निदेशक  के  पद  हटा

 (९)  अधिसूचना  संख्या
 एम

 X-  दिये  जायेंगे  |

 १६७(१)।५४  दिनांक  २९  8344.0  ।  [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन

 दूसरी  सिफारिश  यह  है  कि  कार्यपालिका

 (१०)  अधिसूचना  संख्या  एम  Q-
 समिति  के  स्थान  पर  कोई  और  समिति  बनाई

 249 (3) 144  दिनांक  २७  १९५५  ।
 जाये  ।  कार्यपालिका  समिति  का  एक  विशिष्ट

 (११)  संख्या  एम  Q-  aa  और  जांच  समिति  ने  समितिਂ

 १५२(२३२)।५३  दिनांक  २२  344.0  ।  का  सुझाव  दिया  था  ।  जहां  तक  कार्यपालिका

 afafa’  इन  शब्दों  के  हटाने  और  इस  के  कृत्यों
 में  रखी  देखिये  संख्या

 तथा  कर्तव्यों  में  संशोधन  करने  का  सम्बन्ध

 सरकार  ने  जांच  समिति  की  सिफारिश  स्वीकार

 कर  ली  हूँ  ।

 गैरसरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  लेकिन  सरकार  न  जांच  समिति  द्वारा

 और  संकल्पों  संम्बन्धी  समिति
 सिफारिश  की  हुई  शर्तों  को  स्वीकार  नहीं

 किया  ।  क्योंकि  ऋण  समिति  का  अभिधान
 इफतोसवां  प्रतीक  दन

 अत्यन्त  सीमित  रहेगा  ।  बोर्ड  इस  के  लिये
 श्री  AiaAHT  :  म

 और

 स्वतन्त्र  होगा  कि  वह  कोई  भी  समिति  अथवा
 गैर-सरकारी  सदस्यों  कें  विधेयकों  उप-समिति  बना  कर  उस  के  द्वारा  काय
 संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  का  इकतीसवाँ  सरकार  ने  कार्यकारी  समिति  के  स्थान  पर
 प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता  हुं  ।  केन्द्रीय  समिति  at  निर्णय  कर  लिया



 प्रौद्योगिक  तथा  राज्य QRV2  २७  जुलाई  १९५५  वित्तीय  निगम
 )  विधेयक  २४२

 और  ate  इस  समिति  को  आवश्यक  लेकिन  अधिनियम  में  एक  ऐसा  उपबन्ध

 शक्तियां  प्रदान  कर  देगा  ।  है  जिस  में  बताया  गया  कि  निगम  किस

 प्रकार  इन  सम्पत्तियों  का  निपटारा  कर  सकता

 जांच  समितियों  की  इन  दो  सिफारिशों  एक  दृष्टि  से  निगम  द्वारा  भ्र धि गृहीत

 सम्पत्ति  ने  यह  सिद्ध  कर  दिया  हैं  feag  एक के  अतिरिक्त  कुछ  और  विषय  भी  इस  विधेयक

 के  अन्तरगत  रखे  गये  निगम  के  कार्य-संचालन  प्रकार  का  भार  हे  ।  धारा  ४  में  निगम  द्वारा

 अधिगृहित  सम्पत्तियों  को  निपटाने  के  लिये  एक और  PAkR  की  चर्चाओं  से  भी

 सरकार  ने  औद्योगिक  वित्त  निगम  अधिनियम  विशेष  प्रक्रिया  का  उपबन्ध  दिया  गया  हे  ।

 प्रस्तुत  अ्रघिनियम  के  श्रनूुसार  हम  अधिगृहित में  कुछ  परिवर्तन  करने  का  निर्णय  किया  है  ।

 वर्तमान  अधिनियम  के  ऐसी  कोई  भी  सम्पत्ति  को  बेच  सकते  हें  लेकिन  हम  इसे  किसी

 व्यापार  संस्था  जो  कुछ  समय  से  उत्पादनलीन  व्यक्ति  को  पट्टे  पर  नहीं  दे  कम  से  कम

 नहीं  औद्योगिक  वित्त  निगम  से  सहायता  विधि  संबंधी  स्थिति  स्पष्ट  नही ंहे  यह  भी

 प्राप्त  करने  की  अधिकारी  नहीं  है  ।  सरकार  निगमों के  लिये  एक  उलझन  सिद्ध  हुई  हैं  ।  कुछ

 मामलों में  निगम  के  लिये  सम्पत्ति को  एक  दम अनुभव  करती  है  कि  कुछ  उद्योगों  का  शीघ्र

 विकास  करन  की  दृष्टि  से  अभी  तक  उत्पादन  बेच  देने  की  अपेक्षा  उसे  पट्टे  पर  उठा  देना

 आरम्भ  न  करने  वाले  नवीन  उद्योगों  के  लिये  अधिक  सुविधाजनक  खण्ड  १४  में  हम

 आवश्यक है  कि  वे  इस  निगम से  ऋण
 पान

 के
 ने  उपबन्ध  किया  हैं  कि  निगम  की  सम्पत्तियों

 कारी  हों  ।  सभा  ने  कुछ  ag  पूर्व  राज्य  वित्त  को  पट्टे  पर  भी  उठाया  जा  सकता  है
 |

 निगमों  के  लिये  एक  विधेयक  पारित  किया  था  |  अ्रधिनियम  में  एक  दूसरा  उपबन्ध  भी

 उस  अधिनियम  के  अन्तरगत  लगभग  सभी  राज्यों  हे  कि  निगम  द्वारा  प्राप्त  अंशों  प्रौर  स्कंधों

 ते  राज्य  वित्त  निगमों  की  स्थापना  कर  को  ७  वर्षों  में  बेच  देना  पड़ेगा  ।  शोफ  समिति

 दी  है  ।  ये  निगम
 भी

 इस  कठिनाई  का  अनुभव  mala  ford  बक  द्वारा  गेर-सरकारी  उद्योगों

 कर  रहे  वे  हमें  बार  बार  लिख  की  पूंजी  की  जांच  करने  के  लिय  नियुक्त  समिति

 रहे  हैं  कि  औद्योगिक  व्यापार  संस्थाओं  को  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  इस  खण्ड  में  संशोधन

 परिभाषा  में  एसा  संशोधन  कर  दिया  जाये  किया  जाना  चाहिये  ताकि  निगम  wart  शर

 स्कंधों  को  ७  वर्ष से  अधिक  झ्र वधि  तक  भी कि  वे  नये  उद्योग  भी  इस  में  सम्मिलित  किये

 जा  सकें
 जिन

 की
 हाल  ही  में  स्थापना  हुई  हैं

 ।  रख  सरक  |  खण्ड  १६  में  हमने  उपबन्ध  किया

 श्र  जिन्हों  ने  उत्पादन  प्रारम्भ  नहीं  किया  है
 |

 हे  कि  केन्द्रीय  सरकार  की  पव  स्वीकृति से

 यह  विधेयक  शभ्रौद्योगिक  वित्त  निगम  शर  निगम  अंशों  तथा  स्कंधों  कौर  oa  औद्योगिक

 राज्य  faa  निगम  अधिनियम--दोनों  संस्थानों  को  ७  वर्षों  से  अ्रघिक  समय  के  लिये

 रख  सकता है लिये  प्रौद्योगिक  उद्योगों  की

 परिभाषा  में  संशोधन  की  व्यवस्था  करेगा  दूसरा  उपबन्ध  औद्योगिक  व्यापार  संस्था

 द्वारा  निगम  को  प्रबन्ध  का  परिवर्तन  करना
 इसी  लिये  इस  का  नाम  matte  तथा

 राज्य  वित्त  निगम  विधेयक  यह  परिवर्तन  किस  प्रकार हो  सकता  है  ।

 इंस  की  विधि  सम्बन्धी  स्थिति  विमान  अधि
 है  ।  इस  विशेष  मामले

 में  यह  विधेयक  दोनों

 अधिनियमों  में  संशोधन  करेगा  ।  नियम  में  स्पष्ट  नहीं है  ।  एक  जो  यौगिक  व्यापार

 संस्था  ने  कुछ  ऋण  लिया  हो  कौर  बाद  में

 प्रस्तुत  अ्रधिनियम  के  अ्रनुसार  निगम  को  उसे  नहीं  चुका  सकी  हो  ।  इस  प्रकार  की  संस्था

 कुछ  सम्पत्तियों  के  भ्रधिग्रहण  का  अधिकार  के  सम्बन्ध  में  ऐसा  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  कि
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 ए०  सी०

 उस  का  प्रबन्ध  किस  प्रकार  निगम  को  परिवर्तित  भाग ही  कार्यान्वित किया  गया  सिफारिश

 संख्या  २८  कौर  ३२  को  न कार्यान्वित किया किया जा  सकता  है  ।  केवल  न्यायालय  से

 इस  प्रकार  का  प्राप्त  कर  लेने  से  कोई  गया  दिखाया गया  पर  में  समझता हूं  कि

 लाभ  होगा  ।  इस  से  कायें  सिद्धि  नहीं  हम  लोगों  ने  कम-से-कम  सिफारिश  संख्या

 होगी  ।  २८ को  तो  कार्यान्वित कर  दिया  है  ।  प्रतिवेदन

 में  कहा  गया  है
 सरकार  द्वारा  एक  निदेश

 धारा  १३  में  एक  ऐसे  उपबन्ध  को

 सम्मिलित  करने  का  विचार  हे  कि  इस  धारा  के
 जारी  किया  जांना  चाहिये  कि  आगामी  तीन  वर्षों

 किसी  प्रौद्योगिक
 में  किसी  भी  संस्था को  ५०  लाख  से  अधिक

 अ्रधीन  न्यायालय  द्वारा

 दिया  जाने  वाले  ऋण  की  स्वीकृति  केन्द्रीय
 संस्था  के  प्रबन्ध  को  निगम  के  हाथ  में

 रित  करने  के  लिये  दिये  गये  area का  पालन  सरकार  के  मंत्रालय के  अनुमोदन
 पर  ही  दी

 जाय  इस  संबंध  में  सरकार  के  संकल्प  द्वारा
 यथासम्भव  उसी  प्रकार  किया  जायेगा  जेसे

 कि  वहू  are  व्यवहार  प्रक्रिया
 निगम  सरकार  दोनों  की  स्थिति  बिल्कुल

 स्पष्ट  कर  दी  गयी  है  ।  यह  उत्तरदायित्व  निगम
 १६०८  के  अधीन  अचल  सम्पत्ति  पर  अ्रधिकार

 करने  arf  at  कौर  वह  निगम
 का  होना  चाहिये  कि  किस  संस्था  को  कितना

 ऋण  दिया जाय  ।  सरकार को  चाहिये  कि
 अआश्ञप्ति  प्राप्तकर्ता  हो  ॥

 वह  निगम  के  वास्तविक  उत्तरदायित्व का

 एक  कौर  as  है  ।  निगम  को  कुछ  हरण न  करें  कौर
 न

 उन  के
 उत्तरदायित्व

 विनियम  बनान  का  अधिकार  होगा  पर  यह  के  मामलों  में  किसी  प्रकार  का  हस्तक्षेप

 विनियम  रिज  बेक  के  पर  कभी  हमें  निगम  को  एक  निदेश  भेजना  है

 परामशं  प्रौढ़  केन्द्रीय  सरकार  की  अनुमति  से  कि  किसी  संस्था के  ५०  लाख  से  अधिक ऋण

 बनाये  जायेंगे  पर  कर्मचारी  विनियम--जिन्हें  के  प्रस्वेदन  पत्र  को  केन्द्रीय  सरकार  के  पास

 सरकार  बहुत  महत्वपूर्ण  विनियम  मानती  भेज  दिया जाय  ।  हो  सकता हैं  कि  केन्द्रीय

 धारा  ४३  के  att  नहीं  बनाये  जायेंगे  कार  ऐसे  प्रस्तावों  की  छानबीन  करने  के

 यदि  भ्रावश्यक समझ  तो  उस  में  हस्तक्षेप जिस  में  रिजवें  बैंक  का  पूर्वे-प  रांझा  तर  केन्द्रीय

 सरकार की  प्रेमी  की  व्यवस्था की  गई  है  किन्तु  साधारणतया  यह  उत्तरदायित्व  निगम

 अरत  इस  विधेयक  में  हम  यह  उपबन्ध  कर  रहे  का  ही  होगा  कि  किसी  संस्था  को  ५०  लाख

 हूं कि  कर्मचारी  विनियम  धारा  ४३  के  रुपये से  झ्र धिक ऋण  दिया  जाय  नहीं  t

 अधीन  बनाये  रिजर्व  बैंक  के  पुर्व  हमारे  निदेश  के  केन्द्रीय  सरकार
 को

 सनौर
 केन्द्रीय  सरकार  की  अनुमति  से  |  ऐसे  पत्रों  के  सम्बन्ध  में  सुचित कर  दिया

 जैसा  कि  मेंने  कल  बताया  सरकार  ने  जाना  ताकि  केन्द्रीय  सरकार  को

 हस्तक्षेप  करने  का  विकल्प  मिले  ।
 जांच  समिति  की  सभी  सिफारिशों  को

 कार्यान्वित किया  है  ।  में  बता  चूका हूं  कि  जहां तक  सिफारिश  ३२.  का

 केवल  चार  सिफारिशों  को  भली  प्रकार  से  संबंध  औद्योगिक  संस्थानों  की  परिभाषा

 कार्यान्वित  नहीं  गया  है  |  जहां तक  के
 सम्बन्ध  में

 की  में  चाय  की

 रिश  संख्या  €  का  संबंध  उस  का  केवल  पत्तियों से  चाय  लेटेक्स से  रबर

 एक  भाग  कार्यान्वित किया  गया  हैं  |
 दुग्ध  उत्पादकों  फलों  ale  तरकारियों

 रिश  संख्या  २२  के  सम्बन्ध में  भी  केवल एक  को  डिब्बों में  बन्द  करना  भी  सम्मिलित  कर
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 लिया  यह  तो  एक  प्रक्रियात्मक  मामला  पत्रों  के  खरीदने  और  उन्हें  केन्द्रीय  सरकार  की

 हैं
 और

 में  समझता  हुं  कि  wa  तक  निगम  को
 अनुमति से  ७  वर्ष  से  अधिक  तक  रखने  का

 कोई  कठिनाई  नहीं  हुई  होगी  ate  मेरा  विचार  अधिकार  दिया  जा  रहा  ह  ।  और  जैसा  कि

 द  ada  अधिनियम के  ala  भी  प्रस्तावक  न  बताया  उद्योग  की  परिभाषा

 निगम  को  काफी  गुंजाइश  है  कि  वह  यदि  सब  को  भी  समुचित  रूप  में  संशोधित  कर  दिया

 नहीं
 तो

 इस  में  से  कम-से-कम कुछ  को  तो  गया है

 सम्मिलित कर  लें  निगम  के  संगठन  म  भी  समय-समय  पर

 म॑  दावे  के
 साथ  कह  सकता  हूं

 कि  परिवहन  होते  wee  नाम  निर्देश  शित  निदेशक

 जांच  समिति  को  सभी  सिफारिशें  किसी न  की  संख्या  ३  से
 ४

 कर  दी  गई  अब

 किसी  हद  तक  सरकार  द्वारा  कार्यान्वित  प्रबन्ध  निदेशक  और  प्रबन्ध  उपनिदेशक

 की
 जा  चुको ह  और  मुझे  आदा  है  कि  सभी  को  पदों  को  हटा  दिया  और  उस  के  स्थान

 इस  बात  प्रसन्नता  होगी  कि  नवम्बर  एक  पूर्ण-कालीन  प्रधान  होगा  ।  यह

 १९५२  में  सभा  में  प्रस्तुत  की  गयी  मांगों  को
 महत्वपूर्ण  मामले  हें  और  हमें  उन  पर  ध्यान  देना

 सरकार  ने  जांच  समिति  नियत  करके  और  चाहिये  |  में  अब  अन्तिम  बात  अर्थात्  निगम  की

 तदुपरांत  उस  की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  कार्य  प्रणाली  के  सम्बन्ध  में  अपन  विचार

 स्वीकार  कर  लिया हे  ।
 व्यक्त  करूंगा  ।

 म॑  आशा  करता  हूं  कि  अब  सभा  विधेयक
 निगम  ने  निःसन्देह  काफी  उन्नति  कर  ली

 को  उप  रूप  जिस  में  वह  उपस्थापित  किया
 २०  लाख  रुपये  से  अधिक  ऋण  दिया

 जा

 पारित  करने  के  लिये  राजी  होगी  ।
 चका है  और  १०८  उपक्रमों

 को  वित्तीय  सहायता

 प्रस्तुत उपाध्यक्ष  महोदय  मिल  रही  ह  ।  पर  म॑  देखता  हू  सरकार
 क

 हुआ  रुख  जैसा  कि  निगम  के  छठे  वार्षिक  प्रतिवेदन

 प्रत्येक  सदस्य  को  २०  मिनट  का  समय  में  प्रकाशित  सरकार  के  संकल्प  में  संकेत  किया

 मिलेगा  ।  विशेष  अवस्था में  १०  मि  और  गया  संतोषजनक  नहीं  है  ।  संकल्प
 में  जो

 मिलेंगे  |  कुछ  कहा  गया  है  उस  का  अभिप्राय  यह  है

 कि  सरकार  इस  बात में  निगम के  विरुद्ध है श्री  अशोक  मे  हता  :  औद्योगिक

 faa  निगम  १९४८  का  कि  बाद  में  ऋण  को  साधारण  पूंजी  में

 परिवर्तित  किया  जाय  ।  ब्रिटेन  जैसे  देशों  में  भी
 धन  समय-समय  पर  होता  रहा  है  ।  आज  हम

 निगम  के  संगठन  और  ऐसे  वित्तीय  निगमों  को  केवल  ऐसा  अधिकार

 aaa  का  विस्तार  करने  के  लिये  ही  नहीं  बल्कि वे  वास्तव  म
 एसा  करते  भी

 ।

 नवीनतम  संशोधन  कर  रहे  हें  ।  इटली  में  भी  डसी  प्रकार  का  एक  निगम  हैं

 जो  ऋण-पत्र  जारी  करता  है  और  जो  औद्योगिक
 मुझे  प्रसन्नता हू  कि  जम्मू और  काश्मीर

 राज्य को  भी  इस  अधिनियम के  अधीन
 संस्था  उस  निगम की  वित्तीय  सहायता से

 बढ़ती  हूँ  उस  की  सम्पन्नता में  वित्तीय  निगम
 को

 निगम  के  कायम  में  सम्मिलित  कर  लिया

 गया  हैं
 ।

 इस  प्रकार  यह  arg  भारतीय
 भी  एक  अंश  मिलता हूं  ।

 संघ  में  ala  करेगा  |
 qa  खद  ह  fe  जब  एक  साधारण सा

 इस  संशोधन  के
 अनुसार  निगम  को  किया  गया  हैं  कि  सात  ः  से  अधिक

 केन्द्रीय  सरकार  से  ऋण  अंशों और  ऋण  के  लिये  अंश या  ऋण-पत्र  दिये जा  सकते हैं
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 states

 तो
 भी

 मूल  बात  वसी  ही  रहती  है  क्योंकि  उस
 में  उपक्रमों  को--चाहे  समुचित  मूल्य  पर

 बताया  गया है  कि  औद्योगिक  वित्त  निगम  को  दिल्ली  तथा
 अन्य  प्रकार

 को

 यथा  संभव  ऐसे  अंशों  को  खरीदने  या  साधारण  सहायता देना  आवयक  हैं  ।

 अंश-पूंजी  में  भाग  लेने  से  बचाना  चाहिये  ।
 औद्योगिक  वित्त  निगम  को  केवल  सामान्य

 तथा  दीर्घकालीन ऋण  देने  वाली  संस्था  नहीं
 निगम  के  द्वितीय  वार्षिक  प्रतिवेदन में  यह

 बताया  गया  है  कि  भारत  में  औद्योगिक  विस्तार
 समझना  चाहिये  |  उसे  नये  उपक्रमों  का

 पोषण  करना  और  देखभाल  करना  भी  हूँ के  शिल्पी  और  वित्तीय  पहलुओं  के  संबंध

 और  यह  काम  तभी  हो  सकता  हैं  जब  उस  के  पास
 में  बहुत  कुछ  कमियां  हं  ।

 उस  में  बताया  गया  है

 कि  योजना  के  प्रा  रम्भ  करने  के  पुर्व  योग्य
 शिल्पी  तथा  गवेषणा  संगठन

 हों  ।  सुचेता  कृपा लानी समिति  न  इस  विषय  में
 कों  से  प्रविधिक  परामर्श  किया  जाना  चाहिये  ।

 सम्पूर्ण  उत्पादन  बड़ी  समझदारीपूर्ण  सिफारिशें  की  थीं  पर

 दुःख हू  कि  उन  पर  ध्यान  नहीं  दिया  गया

 की  योजना  उत्पादन  मशीन की  उपयुक्तता

 और  प्राविधिक  आदि  अनेक  बड़े  आइये  की  बात  है  कि  निगम  द्वारा

 पहलुओं  पर  विचार  करना  आवश्यक  हूँ  ।  सुचेता  प्रकाशित  किये  गये  प्रतिवेदनों  में  केवल  रूप  रेखा

 कृपलानी  समिति  के  सुझाओं  की  ओर  दुर्भाग्यवश  रहती  सरकार  ने.३े  अप्रैल  १९५४ को  एक

 कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।  उस  समिति
 निदेश  दिया  था  कि  निगम  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 का  सुझाव  था  कि  औद्योगिक  वित्त
 निगम  तथा  यथा  संभव  विस्तृत  होने  चाहियें और  विशेषतया

 इसी  प्रकार  की  अन्य  संस्थाओं  को  सम्मिलित  उन  क्षत्रों  के  उद्योगों  का  सामान्य  अवलोकन

 प्रयत्न करना  चाहिये  क्योंकि इस  समय  इस

 होना
 चाहिये  जिन  में  निगम  ने  ऋण  दे  रखे

 निगम  &  ore  आवश्यक  प्राविधिक  कर्मचारी  भी
 हू

 नहीं हू  और  ऐसे  तमंचा  रियों
 को  प्राप्त  करने  में

 निगम  को  बहुत  अधिक  धन  व्यय  करना  पड़ेगा
 ५  अगस्त  १९५४  का  प्रतिवेदन  भी

 बहुत
 सा  है  ।  सातवां  प्रतिवेदन  अभी

 जो  निगम  के  fet  बहुत  अधिक  होगा  ।  अतः

 में  समझता  हुं  कि  इस  प्रकार  की  संस्थाओं  का
 हम  लोगों  के  सामने  नहीं  आया  |

 जब्र  तक  इन

 सम्मिलित  प्रयत्न  आवश्यक  है  ॥
 प्रतिवेदनों  से  हमें  स्पष्टतया  इस  बात  का

 पता  न  चले  कि  जिन  उपक्रमों  में  हम  ने  बड़ी  बड़ी

 मिसरो  में  भी  एक  इस  प्रकार  की  संस्था
 राशियों  का  विनियोजन  किया  हैँ  उन  की

 जो  सभी  प्रकार की  शिल्पी  )  प्रणाली  का  ब्योन  क्या  हूं  तब  तक  हमें  इस

 और  वित्तीय  सहायता वहां  के  नये  उपायों  बात  का  कुछ  भी  पता  नहीं  लगता  कि  हमारी

 को  देती  है  ।  पर  हमारे  देश  में  इस  के  विपरीत
 विनियोजित  पूंजी  का  क्या  भविष्य  होगा  |

 सारा  बोझ  औद्योगिक  उपक्रमों  पर  ही
 में  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  करूंगा  कि

 डाल  जता  है
 ।

 इन  में  से  बहुतों  के  पास
 इस  निगम  के  प्रतिवेदन  वास्तव  में  विस्तृत  और

 पर्याप्त क्षमता  नहीं  होती  ।
 और

 कई  बार  उन्हें

 आगे आने  वाली  कठिनाइयों का  पता  भी  नहीं
 पूरी  सुचना  देने  वाले  हों  ।

 होता  ।  यदि  उपक्रमों  को  दी  जाने  वाली  एक  सरकारी  freer  के  अनुसार  न्यूनतम

 राशियों को  सुरक्षित  रखना  हं  और  भारत  में
 सीमा  ०

 प्रतिशत  होनी  चाहिये  झर  विद्वेष

 औद्योगिक  विकास  करना  तो  इन  सभी  परिस्थितियों  4  ्  ष  सीमा  ५०  प्रतिशत
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 से  कम  होनी  चाहिये  ।  पर  जब  हम  दिये  गये  है  कि  सीमा
 १७

 प्रतिशत  से  कम  नहीं  हुई  है

 सम्पूर्ण  ऋणों  को  देखते  हैं  तो  हमें  पता  लगता  तथापि  मुझे
 उपलब्ध  जानकारी से  ज्ञात  हुश्न

 १०८  समवायों  को  R0,9R,GX,000  है  कि  किन्हीं  मामलों  में  यह  सीमा  पांच

 रुपये  दिये  गये  हें  ।  इन  समवायों  की  परिचित  mt
 दो  प्रतिशत  कम  हो  गई  है

 ।

 पूंजी  ३७,६४,४४,०००  रुपये  |  जान

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 FAT  माननीय  सदस्य
 जायेंगे कि  सम्पूर्ण  सीमा  ५०  प्रतिश्त से  कम

 पर  अलग  आंकड़ों को  देखने से
 ने  झ्रास्तियों के  सम्बन्ध  में  कुछ  आंकड़े

 इकट्ठे किये  हैं  ।
 पता  लगेगा  कि  उन  की  स्थिति  कौर भी  खराब

 z  ।  श्री  अशोक  मेहता  :  ये  आंकड़े  प्रतिवेदन

 में  देखता  हूं  कि  कुम्भकारी  कौर  शीशा  में  नहीं  दिये  गये  हैं
 ।

 रूप  से  इन  का

 संकलन  करना  सम्भव  नहीं  हँ
 |

 उद्योग  के  ८
 एककों  को  ऋण  दिये  गये  हैं  पौर

 प्राथित  पूंजी  पर  दिये  गये  ऋणों का  भ्रनुपात  दूसरी  बात  ऋणों  की  औसत राशि  कं

 १०५  शर  १००  हे  ।  यांत्रिक  इंजीनियरिंग  सम्बन्ध  में  है  ।  छठे  वार्षिक  प्रतिवेदन के

 के  ५  एकक  हें
 ।  इन  का  ata  ८२  हैँ

 ।  इसी
 यद्यपि  वर्ष  में  झ्रघिकतम

 घातुकामिक उद्योग  में  १०२  st

 इन  १६  एककों में  सीमा  ५०  से  बढ़  कर  की  संख्या  न्यूनतम
 थी  ।

 जिस  के  तात्पर्य  यह  हैं

 ८२,८३,१०२  १०५ हो  गई  हू  |  में  नहीं  कि  कम  एककों  को  लाभ  हो  रहा  है  छठे

 चाहता कि  निगम  ऐसे  महत्वपूर्ण  निदेश
 की

 विधिक  प्रतिवेदन  के  भ्रनुसार  केवल  एक  नई

 अ्रवहेलना करे  फैक्टरी  खोलने  के  लिये  ग्रा वेदन  प्राप्त  दुश्मनी

 पांचवें  प्रतिवेदन के  भ्रनुसार  ५४  नये  उपक्रमों
 उपाध्यक्ष  महोदय

 :
 क्या  यह  केवल  परिचित

 या  प्राथित  पूंजी  पर  ही  निर्भर है  समवाय  को  ७,८०,७०,०००  रुपये का  ऋण  दिया
 गया

 की  आस्तियों पर  नहीं  ?  तथा  ४५  पुराने  उपक्रमों  को  19,&%,00,000

 को  ए०  ato  गुह  :  यह
 रुपये की  सहायता  गई ।  छठे

 वेदन के  अनुसार  ५२  नये  उपक्रमों को
 अ्रास्तियों  पर--  प्रतिशत  भ्रांतियों  पर

 निभेर  होता  है-परिचित  या  प्राचीन  पूजी  पर
 €,७०,००,०००  रूपये का  और  ५६  पुराने

 उपक्रमों  को  28,08, 94,000  रुपये का  ऋण
 नहीं  ।

 दिया  मुझे  प्रसन्नता  हे  कि  इस  अधिनियम

 श्री  अशोक  मे  हता  :
 बहुधा  यह  कहा  जाता  में  इस  उद्देश्य  से  संशोधन  किया  जा  रहा  हैं

 हैं  कि  निगम  are  दिया  गया  ऋण  समवाय  की  जिस  से  कि  नये  उपक्रमो ंiT  सहायता दी  जा

 आस्तियों को  बढ़ाता  हे  ।  पर  यह  एक  उलझा
 सके ।  किन्तु  नये  और  पुराने  उपक्रमों  में

 हम्ना  त च्जै तक ह
 |

 परन्तु  निदेश  में  ५०  प्रतिशत की  उपयुक्त  संतुलन  बानाये  रखने  का  पूरा  प्रयत्न

 सोमा  रखने  की  बात  कही  गयी  है  ।  एक  दो
 किया  जाना  चाहिये  ।  लेकिन  छठे  प्रतिवेदन  में

 मामलों
 में  इस  की  अवहेलना की  जा

 सकती
 यह  संतुलन  नहीं  रखा  गया  है  |

 पर  हम  देखते  हैं  कि  चार  उद्योगों  में  शर

 १६  संस्थानों  के  सम्बन्ध  में  सीमा  में  अन्तर  अधिकतम ऋण  की  सीमा  भी  ५०  लाख से

 रखा  गया  है  ।  सुचेता  कृपलानी  समिति  ने  बढ़ा  कर  एक  करोड़  कर  दी  गई  है  ।  फलस्वरूप

 यही  आरोप  लगाया  था  कि  यह  सीमा  घट  कर  ४०  प्रतिघात  ्  ऋण  का  २०  प्रतिशत

 १७  प्रतिशत  हो  गई
 थी  ।

 यद्यपि  बोर्ड  ने  यह  कहा  बड़  ऋणों  में  दिया  गया  किन्तु  में  यह
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 site

 भव  करता  हुं  कि  हमें बड़ी  इकाइयों  की  ग्रसेगा  उपाध्यक्ष  महोदय  आवेदन  यत्र  देनें

 छोटी  इकाइयों पर  अधिक  ध्यान देना  के  समय से  ऋण मंजूर  होने  तक  सामान्यतः

 क्योंकि  भारत  में  हम  जिस  प्रकार  की  दा  कितना समय  लगता  हू  ?

 व्यवस्था  का  विकास  करना  चाहते  उस  को
 श्री  अशोक  मेहता  यहि  समय

 ध्यान  में  रखते  हुए  बड़ी  इकाइयों पर  एक से  सात  महीनों तक  हो  सकता है

 ध्यान  देना  उचित  नहीं  ।
 पूरी  जानकारी  उपलब्ध  होने  पर  अधिक

 समय  नहीं  किन्तु  जब  पूरी
 युद्धपोत  जापान  एक  उल्लेखनीय

 जानकारी  उपलब्ध
 न

 हो  कौर  कुछ  त्रुटियाँ
 प्रयोग  किया  जिसे  हम  विकेन्द्रीकरण

 होता  पर्याप्त  समय  लग  सकता  हैं
 |

 कह  सकते  gevua® से  १९४९ तक  जापान  में

 wal
 की

 संख्या  में  पांच  गुना  वृद्धि हुई  जबकि
 एक  प्राय  कठिनाई  यह  हैं  कि  ऋण  जर

 हो  जाने पर  भी  इस  राशि  का  व्यय  करनें प्रभारियों
 की

 संख्या  १५  लाख  से  बढ़  कर

 ४०  लाख  हो  गई  ।  यह  सरकार की  उस  नीति
 में  पर्याप्त  समय  लगता  है  ।  प्रथम  चार  या  पांच

 वर्षों  में  दिये  गये  तथा  मंजूर हुए  ऋण
 का

 के  फलस्वरूप  gar  जिस  के  द्वारा  समवायों  के

 कर्मचारियों को  भी  श्रंश्धारी  बानाने  का
 अनपाय  ५०:१००  था  ।  आपका  प्रदान  बहुत

 विशेष  प्रयत्न  किया  लेकिन  भारत  की  उपयुक्त है
 ।  साथ  ही  ऋणों  के  व्यय  किये

 ददा  इस  के  विपरीत  है  |  इस  में  सन्देह  नहीं  कि
 जाने  का  प्रश्न  भी  बहुत  महत्वपूर्ण  भ्र न्य था

 यहां  का  व्यावसायिक  जगत  श्रपेक्षाकृत
 निगम  को  बहुत  ब्याज  देना  पड़ेगा  ।  इसलिये

 किसी-न-कीता  प्रकार  का  ब्याज
 छोटा  इसीलिये  हमें  यह  प्रयत्न  करना

 चाहिये  कि  यह  लघुता  चिरस्थायी  न  रहे  ।  होना  इस  की  दर  क्या  हो  यह  तो  में

 नहीं  कह  लेकिन  इसका  होना
 आवश्यक

 में
 न  उद्योगों की  केन्द्रीय  मंत्रणा  परिषद्

 मुझे हम  है  कि  हाल के  लेखा  परीक्षा

 में  यह  चेतावनी  दी  थी  कि  हमें  इस  बात  से  प्रतिवेदन  में  यह  विचार  स्वीकार  कर  लिया

 सावधान रहना  चाहिये  कि  प्रौद्योगिक  विकास
 गयाह

 विस्तृत
 न  हो  कर  गहन  तो  नहीं  हो  रहा है

 इस  अधिनियम  के  अधीन  निगम  तीन  बातें
 में  मन्नी  जी  को  यह  सुझाव  दूंगा  कि  जारी  किये

 जान  वाले  निदेशों  विकेन्द्रीकरण पर  भी
 कर  सकता  हू

 ।
 वह  ऋण  मंजूर  कर  सकता  हे

 वह  निधि  अंश  तथा  ऋणपत्रों  को  जारी
 विचार  किया  जाय  तथा  नये  उपक्रमों  में

 करने  का  अन्तर लें खन कर  सकता  हैं  ।  वह
 वहां  के  कर्मचारियों को  भ्रंश  खरीदने का

 ऋण  ले  सकता  है  और  ऋण  पत्र  खरीद  सकता

 प्रदान  किया  जाये
 ।

 है  इस  समय  केवल  तीसरे  प्रकार का  कायें

 वर्ष  से  ले  कर  वर्ष  rey
 ही  किया  जा  रहा  में  चाहूंगा  कि  मंत्री जी

 यह  बतायें  कि  अन्य  दो  प्रकार  के  काय  क्यों
 ४४  तथा  हम  सदैव  dea  तीन से  साढ़े  तीन

 करोड़  रुपया  प्रतिवर्ष  ऋण  देते  रहे  हैं  ।  ये  ७५
 नहीं  किये  जा  रहे  हें  ।

 इन  as  वर्षों  में  भी  लगभग  वहीं  रही  हैं  ।
 पहिले  वार्षिक  प्रतिवेदन

 म
 कहा  गया  है

 हमें  करनी  चाहिये  कि  निगम  इस  ऋण  में  कि  सम्बन्धित साथ  के  ऋण  की  प्रत्याभूत

 वृद्धि  करेगा  क्योंकि  श्रब  धन  की  इतनी  कमी  निदेशक  अथवा  साझेदारों को  व्यक्तिगत  रूप

 नहीं  रद्दी  जितनी  कि  पहिले  थी  ।  में  देनी  होगी  किन्तु  सातवें  वारिक  प्रतिवेदन
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 के  आने
 तक

 यह  सिद्धान्त  अमान्य  कर  दिया  प्रधान  अनुभवी  व  उपयुक्त  दृष्टिकोण  वाला

 गया  (  व्यक्ति  होना  चाहिये  ।  ats के  दूसरे  aq  के

 प्रतिवेदन
 में  कहा  गया हूँ  कि

 हाल
 के

 राजनैतिक

 दूसरा  विवादग्रस्त प्रश्न  यह  है  कि  निगम

 के  वे  जो  कि  अन्य  सोथो के  भी
 परिवर्तनों  के  राजाओं  तथा  जमींदारों

 से  रुपया  न  मिलने  से  निगम  के  भावी  कार्यक्रम
 निदेशक  या  साझेदार  या  अंगधारी  उन्हें

 अपने  atal  के  लिये  ऋण  लेने  का  अधिकार
 में  बहुत  रुकावटें हो  गई  हें  ।

 जब  कि  सभा ने  निश्चय किया  हैं  कि  देव
 छोड़ देना  चाहिये  |  सुचेता  कृपलानी  समिति

 अहं-व्यवस्था  को  समाजवादी  ढाँचे  पर
 का  भी  यही  मत  था  और  महा  लेखा-परीक्षक  ने

 ढाला  तो  इस  प्रकार  के  दृष्टिकोण भी  इसी  मत  का  समान  किया  ।  किन्तु  ate

 वाले  प्रधान  की  नियुक्ति  से  क्या  लाभ  होगा  ?
 इस  प्रकार  का  विभेद  करना  पसन्द  नहीं

 और  सरकार  भी  इसी  पक्ष  में  है  कि  विभेद  न
 जब  कि  प्रधान  मंत्री  ने  उद्योग  की  व्यवस्था  में

 श्रमिकों के  भाग  लने  की  प्रशंसा की है की  हैं  तथा
 किया  जाय  लेकिन  जब  केवल  एक  व्यक्ति  को

 छोड़  कर  और  सभी  निदेशक  समय-समय  पर  श्रम  मंत्री ने  भी  अपनी  एक  टिप्पणी में  जो

 बदले  तब  केवल  उसी  अवधि  के  दौरान  कि  उन्हों ने  योजना  आयोग  को  भेजी  थी

 उन  व्यापार  संस्थाओं  को  जिनमें  वे  व्यक्ति  कहा  हूं  कि  उद्योग की
 व्यवस्था

 में
 श्रमिकों

 को

 प्रत्यक्ष  सम्बन्धित  किसी  प्रकार  की  सहायता
 भी  भाग  लेना  चाहिये  ait  कम-से-कम

 दो  और  अधिक-से-अधिक  पच्चीस  प्रतिशत
 नहीं  मिलनी  चाहिये  ।  यदि  दो  तीन  ag

 तक  कोई व्यक्ति  बोर्ड में  रहता  ह  और  उस
 निदेशकों  का  चुनाव  कर्मचारियों  द्वारा  होना

 तत्र  उक्त  नीतिपकोपूअपना  लेने  से  कई
 दौरान  उसे  कोई  सहायता  नहीं  मिलती  तो  उस

 से  कौन  सी  गम्भीर  हानि हो  जायेगी ।  में
 प्रकार  की  जटिलतायें  तथा  उलझनें  पैदा  हो

 सकती  अतः  प्रधान  ऐसा  होना  चाहिये  जो
 सरकार  से

 प्रार्थना  करूंगा  वह  पुनः  एक
 कि  व्यापक  सामाजिक  तथा  राजनैतिक  नीति

 बार  इस  प्रइन  पर  विचार  करें  ।

 के  प्रति  जागरूक हो  ॥
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से

 qe  अधिनियम में  एक  ऐसा  उपबन्ध  है  कि
 अन्त  में  यह  जानना  चाहूंगा  कि

 यदि
 केन्द्रीय  तथा  राज्य  निगमों  में  समन्वय

 कोई  निदेशक  किसी  tat  व्यापार

 स्थापित  करने  के  लिये  किया  जा  रहा हैं संस्था के  लिये  ऋण  का  आवेदन  करे  जिस  से
 केन्द्रीय  तथा  राज्य  उद्योगों  में  एकरूपता  बनाये

 ag  सम्बन्धित  हो  तो  सरकार  की  मंजूरी
 रखना  आवश्यक  हैं  ।  में  माननीय  मंत्री  जी  से

 लेनी  होगी  ।

 यह  निवेदन  करूंगा  कि  वह  वार्षिक  प्रतिवेदन  में

 श्री  अशोक  मेहता  :  फिर  भी  सरकार  उस  केन्द्र  तथा  राज्य  निगमों के  समन्वय  के  सम्बन्ध

 में  अन्त ग्रस्त हो  जाती  है  ।  में  इस  बात  के  विस्तार  में  भी
 कुछ  संकेत  करें

 ।
 मुख्य  प्रश्न

 में  नहीं  जाना  चाहता  किन्तु  इतना  अवश्य
 विधेयक  के  संशोधन  का  नहीं  है  ।  में  निगम

 चाहता  हूं  कि  हम  एक  स्वस्थ  परम्परा को  के  काय  की  चर्चा  करना  चाहता हूं  ।  क्योंकि

 आरम्भ करें  जिस  से  प्रथम बीस  या  तीस  उसमें  ई  त्रुटियां  हूं  |  में  चाहता
 वर्षों  के

 अन्दर  संदेह  होने  की  कोई  गुंजायश  हू ंकि  माननीय मंत्री  चर्चा  का  उत्तर  देते  At

 दी  न  रहे
 ।

 उक्त  बातों  को  स्पष्टीकरण करें  ।
 _

 मुझे  प्रसन्नता  हैं  कि  प्रबन्ध  निदेशक  हो  Ato  ato  गांधी  नगर

 के  स्थान  पर  prea  हॉकी  नियुक्ति  होगी  ।  :
 मुझे  विश्वास  है  कि  सभा  औद्योग्



 RXY  रोबोटिक  तथा  राज्य  २७  जुलाई  १९५५  वित्तीय निगम  )  विधायक  २५६

 वी०  बी०

 वित्त  निगम  १९४८  के  इस  भाषा  राज्य  वित्त  निगम  अधिनियमों  पर  भी

 घन  का  हार्दिक  समान  इस  लागू  कर  दी  जायेगी  ।

 समय
 में

 अपने  वक्तव्य  को  उन  सुधारों तक  और  यह  भी  कि  पुरानी  कार्यपालिका

 ही  सीमित  रखूंगा जो  कि  इस  विधेयक के  समिति  की  बड़ी  आलोचना  की  गई  है  |  वह
 पारित  होने  के  फलस्वरूप  प्राप्त  होंगे  ।

 अजीब  समिति  थी  जिस  में  निदेशक  ate  का

 प्रधान  केवल  एक  सदस्य  था  और  उस  का
 सबर  से  पहिली  बात  जो  समिति  के  ध्यान  में

 प्रबन्ध  निदेशक  प्रधान  होता  था
 |

 इस  नई  केन्द्रीय
 यह  थी  fe  मूल  अधिनियम के  अनुसार

 समिति में  यही  अन्तर  हैं  कि
 बोड़ें

 के
 प्रधान

 निगम  का  प्रबन्ध  तथा  उस  का  कार्य  बहुत

 त्रुटिपूर्ण  था
 ।

 क्योंकि  उस  के  अनुसार  प्रबन्ध  का

 को  ही  उस  का  सभापति  बनाया  गया  है
 ॥

 इस  से  अनेक  कठिताइयां  दूर  हो  जायेंगी
 ।

 अधिकार  निदेशकों  के  ate  को  था  और  उस  में

 साथ ही  यह  भी  उपबन्ध था  कि  प्रस्तुत  विधेयक  की  धारा  २१  की

 जो  कि  कार्यपालिका as  में  निहित  उपधारा  (४)  के  अनुसार  निगम  को  यह

 समिति  तथा  प्रबन्ध  निदेशक  सहायता से  अधिकार  feat  गया  है  कि  aq  केन्द्रीय

 काय  ।  सरकार  से  ऋण  ले  सकता  है  ।  इस  से

 उसे  बहुत  लाभ  साथ  ही  यह  भी

 इस  का  यह  परिणाम  हुआ  कि  निदेशकों  उपबन्ध
 है  कि  कुल  ऋण  निगम  की  अंश  पूंजी

 के  as  ने  अपने  बहुत  से  अधिकार  काय  पालिका  तथा  रक्षित  निधि  से  पांच  गुने  से  अधिक  नहीं

 समिति  के  पक्ष  में  छोड़  दिये  ।  यह  एक  भारी
 होना  चाहिये  ।  यथा  समय  निगम  को  ऋण

 की

 त्रुटि  थी  ।
 इस  विधेयक में  से उक्त  शब्द

 आवश्यकता  होती  और  दशा  में

 पालिका  समिति  तथा  प्रबन्ध  निदेशक  की  वह  रिज  बेक  तथा  अन्य

 सहायता  सेਂ  शब्दों को  हटा  गया  है  साधनों  से  ऋण  ले  सकेगा  |

 अब  यह  अनुभव  करेगा  कि  निगम  के  कार्यों  इसी  प्रकार  सात  ag  कीं  अवधि  निकाल

 का  दायित्व  उन  पर  ही  है  ।
 देने  के  बारे  में  श्री  ए०  सी०

 गुह  ने  बताया हूं

 विधेयक  में  प्रधान  का  दायित्व  स्पष्ट
 कि  ऐसा  उपबन्ध  अनुचित  और  उसे  नहीं

 रखा  जाना  चाहिय े।

 दादों  में  बता  दिया  गया  है  ।  झ्रापातकाल  में

 तथा  बोर्ड की  बैठक  व  pratt  समिति
 औद्योगिक  वित्त  निगम  का  उद्देश्य  पूंजी

 विनियोजन  करना  जैसा  कि  बीमा की  बैठक  अनुपस्थिति में  वही  निगम  के

 हित  में  सारा  ज  करेगा  ।  व्यापारी  सहकारी  आदि  के  द्वारा

 किया  जाता  है  ।  हम  औद्योगिक  वित्त  निगम  का

 निर्माण  इस  लिये  कर  रहे  हें  कि  ये  सब  समवाय कई  अन्य  उल्लेखनीय  सुधार भी  हुए  हैं

 औद्योगिक  व्यापार  संस्थाओं  की  परिभाषा  भी  आगे  बढ़ें  और  औद्योगिक  विकास  में  सहयोग

 में  संबोधन  करने  से  अब  वे  व्यापार  समंवाय  इस  समय  यह  कहना  ठीक  नहीं  हैं  कि  हमारे

 भी  ऋण
 के  लिये

 आवेदन
 कर  सकेंगे जो  पुरानी  यहां  वैसा  काम  नहीं  हो  रहा  है  जैसा  कि  इटली

 परिभाषा  के  अनुसार  नहीं  कर  सकते  थे  ।  या  जमाने  में  हो  रहा  है  ।

 इस
 की

 आवश्यकता  sgt  समय  gd  से  डा०  जयपुर  :  नवम्बर  और

 अनुभव की
 जान  लगी

 थो
 और  अब  यहां  दिसम्बर  १९५२  में  सभा  में  औद्यौगिक  वित्त



 २४५७  श्री  यौगिक  तथा  राज्य  २७  जुलाई  १९५५  वित्तीय  निगम  )  विधेयक  २४५८

 निगम के  बारे  में  काफी  चर्चा  हुई  थी  ।  उस  के  नहीं  दिया
 ।  जब

 हम  एक  तहत  घन
 राशि

 को

 aera  इस  समिति  ने  जांच  की  और  प्रतिवेदन  किसी  कार्य  विशेष  के  लिये  दे  देते  हे  तो

 उस  की  देख  भाल  करना  सरकार  कांस्य में  बताया  कि  यदि  यह  निगम  इसी  प्रकार  काय

 करता  रहा  तो  इस  के  अधिक  दिन  तक  चलने  हो  जाता है  ।  आइये की  बात यह  है  कि

 निगम  की  केवल  दो  समितियां  थीं  ।  में की
 आशा  नहों  मुझे  प्रसन्नता हू  कि  अब

 केन्द्रीय  समिति  तथा  कार्यपालिका  समिति  की  देख  रहा  हूं  कि  सरकार  किसी  काम
 के  लिये

 व्यवस्था  भली  भाति  की  गई  है  ।  रुपया
 तो  दे  रही  है  किन्तु  उस  रुपये  का  किस

 मुझे  विधेयक  में  केवल  एक  शंका  प्रकार  उपयोग  होता  इसे  देखने  का  कोई

 प्रबन्ध  नहीं  होता  ।  पंचवर्षीय  योजना  में  भी
 उस  में  यह  स्पष्ट  नही ंहै  कि  निर्वाचित  निदेशकों

 यही  दशा  हो  रही  है
 ।

 की  संख्या  कितनी  होगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  मूल  अधिनियम  औद्योगिक  वित्त  निगम  ने  अपने  पिछले

 में  दिया  गया  है  ।  कार्यों  में  जो  भी  त्रुटियां  की  हूँ
 वे

 प्रत्यक्ष  रूप  से

 सब्र  के  सामने  विद्यमान  हें  ।  हम  चाहते  हैं
 श्री  ए०  सी०  में  यहां  यह  भी  बता

 कि  उस  के  भविष्य  में  इस  प्रकार  की

 द
 कि  सरकारी  अंश  रिजवी  बेक  के  अंशों

 लापरवाही से  काम  न  करें  |
 सहित  केवल  ¥o  प्रतिशत  हैं  और  ष  ६०

 प्रतिशत  अंश  गेर-सरकारी  हे  ।  श्री  ए०  सा  गुह  पिछले  अधिनियम

 डा०  जयपुर  :  यहां  निर्वाचित  निदेशकों  के  अनुसार  प्रबन्ध  निदेशक  तथा  कार्यपालिका

 का  met है
 समिति को  कुछ  सं विहित शक्ति  थी  जिस  को

 इस  विधेयक  के  अंतगर्त  दूर  किया  जा  रहा  है
 ।

 श्री  ए०  मूल  अधिनियम  के

 अंतगर्त  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  चार  निदेशक  डा०  ज्यसूय
 :  मुझे  इस  की  बड़ी  खुशी

 नामनिर्देशित  किये  जयेंगे  |  उन  में  से  दो  तो  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  समिति  की  बैठक  प्रति

 केन्द्रीय  बोर्ड  तथा  festa  बेक  से  सम्बन्धित  मास  होती  जिस  से  कार्य  सुचारु  रूप  से

 चलता  रहे  |  दूसरी  बात  यह  हें  निगम
 होंगे  और  दो  निगम  के  अनुसूचित

 रियों  द्वारा  विहित  रीति  से  निर्वाचित  किये  जो  ऋण  दिये  जाते  ह  उन
 के

 देने  में

 जायेंगे  ।  दो  निदेशक  केन्द्रीय  सरकार  तथा  कई  महीने  लग  जाते  हूं  ।  ऐसा  नहीं  होना  चाहिये

 रिजर्व  बैंक  के  अंशों  के  अतिरिकत  इसी  प्रकार  प्रतिवेदन  में
 लिखा  है  कि  लेखा

 अनुसूचित  बैंकों  सहकारी  बैंकों  द्वारा  परीक्षा  में  भी  अनेक  अशुद्धियां  है  ।  यदि

 विहित  रीति  से  निर्वाचित  किये  चायेंग  ॥  रखा  परीक्षा हो  सके  तो  और  भी  अच्छा

 दो  निदेशक  विहित  रीति  से  सहकारी  बैंकों

 द्वारा  निर्वाचित  किये  जायेंगे  ।  इस  प्रकार  दूसरी  बात यह  कि  प्रायः  डी  ce

 निर्वाचित  निदेशकों  की  संख्या  ६  होगी  |  कम्पनियों को  ही  ऋण  दिया  जाता  है

 इसका  इस  बात की  हैं  कि  छोटी  कम्पनियों

 डा०  जयपुर  :  पिछले  निगम  में  इतनी  को  प्रोत्साहन  feat  जाय  ।

 गड़बड़  क्यों  इस  का  कारण  प्रतिवेदन

 के  पृष्ठ  २२  पर  स्पष्ट  रूप  से  लिखा है
 ।  सरकार  उपाध्यक्ष  महोदय  सोनपुर  कलास-बक्स

 ने  समय  समय  पर  इस  ओर  उचित  ध्यान
 के

 मामले
 में  क्या  हुआ  है

 ?
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 डा०  जयपुर  :  उस  में
 तो  उस  के

 मालिकों
 मेरी  समझ  में  नहीं  आता  कि  सरकार

 ने

 att  औद्योगिक वित्त  निगम  दोनों को  ही  सिफारिश  संख्या  २  और  ३८  को  क्यों  नह

 नुकसान  हुआ  |  स्वीकार  किया  ।  जो  व्यक्ति  आयकर  से  बचते

 si  qo  Uno  त्रिवेदी  रहने  का  प्रयत्न  करते  हैं  उन्हें  इस  निगम  द्वारा

 कोई  ऋण  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  ।  ऐसा उस  में  लगभग  ७८  लाख  रुपये  की  हानि

 शुई  ।
 बन्ध  इस  विधेयक  मों  जाना  चाहिये

 था

 श्री  ए०  सी०  गुह  :  में  यहां  हानि  के  बारे

 पी  प्रकार  सिफारिश  संख्या  २  में  कहा  गया
 में  इस  प्रकार  का  प्रभाव  नहीं  देखना  चाहता  |

 इस  की  छानबीन  हो  रही  है  और  उस  है ंकि  जो  निदेशक  किसी  ऋण  की  प्राप्ति  से

 सम्बन्धित  उसे  कार्यपालिका  की  तत्सम्बन्धी
 का  नतीजा  शोध्य  हो  ज्ञात  हो  जायेगा  ।

 ws
 sOਂ

 aa  सदस्य  ने  जो  आंकड़े  बताये  हें  वे  बहुत
 बैठक  में  उपस्थित  नहीं  रहना  रचा  ह

 और  अपना  मत  नहीं  चाहिय े। बढ़ा  चढ़ा  कर  बताये  हे  ।

 4  इसे  भी  स्वीकार  नहीं  किया  गया  हू  ।

 qo  एम०  मार्च  तो

 पता  चला  था  कि  ९९  लाख  स्प  य  को
 ~  2.0

 सिफारिश  संख्या  २८  में  यह  कहा  गया

 हानि  हुई  है  ।  हू  कि  जब  कभी  ४५०  लाख  रुपये से  अधिक

 ऋण  दिया  जाये  तो  पहले  भारत  सरकार  की

 श्री  ए०  सो०  गुह  उस  कम्पनी  को
 mania ली  जानी  चाहिये  । बड़ी  फर्में  बहुत

 लगभग  १  करोड़  रुपये  का  ऋण  दिया  गया
 प्रतीक  ऋण  ले  लेती  हें  प्रौढ़  छोटी  फर्मों  को

 था  ।  किन्तु वह  सब  बेकार  नहीं  गया  है  ।
 अवसर  नहीं  मिल  पाता  ।  में  चाहता  हूं  कि  सरकार

 हमें  काफी  रकम  वापस  मिल  जायगी  |
 इस  सिफारिश  को  स्वीकार  करे  ।

 डा०  जिसके
 :  अभिप्राय  यह  हैं  कि  दोनों  पंडित  ठाकर  दास  भागने  :

 और  बहुत  हानि  हुई  ।  माननीय  मंत्री  न  कहा है  कि  उसे  स्वीकार  कर

 लिया  गया  है  ।

 अन्त  में  मुझे  यही  कहना  हैं  कि  जज  कभी
 श्री  एन०  ato  चोरों  किन्तु  इस

 ऋण  दिया  जाय  तो
 उस  में

 विलम्ब  नहीं  किया

 जाय  और  निगम  के  प्रबन्ध
 अत्यन्त

 विधेयक  में  इस  का  कोई  उल्लेख  नहीं  हैं  ।

 केवल  कह  देन  से  काम  नहीं  चलता  ।  यदि सकता  से  का ्य संचालन  करें  |

 हम  ऐसा  उपबन्ध  नहीं  करेंगे  तो  विदेशी

 श्री  एन०  बो  चोरों
 पति  यहां  कर  यहां  के  यूं  जीपतियों  के  साझे

 इस  विधेयक  को  साधारण  समर्थन  प्राप्त  होने  में  बड़ी  बड़ी  फर्म  बोल  देंगे  ।  राज्यों  में  जो  वित्त

 पर  भी  हम  यह  समझते  हे  कि  यह  कायें  अनिच्छा  निगम बने  उन  के  निदेशक  बड़े बड़े

 से  किया  जा  रहा  ज  !  नव स्तर  १९५२  में
 पति  जैसे  कि  पश्चिमी  बंगाल  में  बिड़ला

 इस  पर  चर्चा  हुई  थी  तत्र  विधेयक  के  प्रस्तावक  जैसा
 धनी  व्यक्ति  इस  निगम  का  सभापति है  ।

 ने  ही  इस  का  घोर  विरोध  किया  था  ।  हमें  इन  से  छोटे  उद्योगों  को  सहायता  देने

 आशा  थी  कि  इस  में  जिन  उपबन्धों  पर  आपत्तियां  की
 arent  नहीं  की  जा  सकती  है  ।  हावड़ा

 उन  में  संशोधन  कर  दिया  किन्तु  के  छोटे  मोटे  उद्योगों  के  संकट

 बड़े  खेद  का  विषय  ह  कि  हमारी  वह  आधा  स्थिति म  होने  पर  भी  उन्हें कोई  सहायता

 पूरी  नहीं हुई  ।  नहीं  दी  गई  हू  ।
 बम्बई  ग्राही  में  भी  लोगों  को
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 बोर्ड  जो  भी  वेतनादि  केन्द्रीय  सरकार
 यही  दिक्कत  हो  रही  है  ।  माननीय  प्रस्तावक

 नेही  २४५  १९४५२ के  भाषण  भ्र नमो दन से  निश्चित  वे  उचित  होनें

 चाहियें  ।  में  चाहूंगा  कि  ये  वेतन  सरकार  ही में  यह  माना  था  कि  औद्योगिक  वित्त

 निगम  का  काम देश  के  शझ्रविकसित  क्षेत्रों  के  निश्चित करे  कौर  यह  काम  बोड  का  न  हो  ।  वह

 छोटे-मोटे  उद्योगों  को  सहायता  देना  बोर्ड  का  सभापित होगा  बोर्ड  बहुत  अधिक

 तो  यह  निगम  झ्र पने  कार्य को  ठीक  प्रकार
 से  वेतन  निश्चित कर  सकता  हैं  ॥  जब  हम

 नहीं  कर  रहा  कौर  ने  विगत  चर्चा  में  पुननिर्माण  कर  रहे  तो  सभी  से  त्याग  की

 अर  श्रमदान तक  की  प्राशि  की  जा  सकती यह  संशोधन रखा  था  कि  राज्यों के  वित्त

 निगमों के  निदेशकों  को  झ्रनचित लाभ  नहीं  भर  कुछ  व्यक्तियों को  उन  की  योग्यता  चाहे

 पहुंचना  चाहिये  0.0  जितनी भी  क्यों  न  हजारों रुपये  का  वेतन

 नहीं  दिया  जाना  चाहिये  ।  लेखा-परीक्षा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जेसा कि  मंत्री  जी  ने
 रिपोर्ट से  पता  चलता  हैं  प्रशासनिक

 कहा कि  ऋण  के  ५०  लाख  से  होने
 पर

 व्यय  किये  गये  काम  के  से  बहुत  अधिक

 केन्द्रीय  सरकार  की  मंजरी  अ्रावस्यक  होती  है
 इन  लोगों  को  भी  कुछ  त्याग  करना  चाहिय ेti

 तो  क्या  राज्य  वित्त  निगमों  के  बारे  में  ऋण  लेखा-परीक्षा-रिपोर्ट में  हवाई  जहाज
 के

 की  कोई  ऐसी  अधिकतम  सीमा  रखी  गई  शीतोष्ण  नियंत्रित  दरजे  में  पदाधिकारियों
 0.0

 है  के  सफर के  व्यय का  भी  उल्लेख  दिसम्बर

 १९४३  से  पहले  किसी  पदाधिकारी को  इस  दरजे
 एन०  बी०  चौधरी  :  मझे  ऐसे  उपबन्ध

 में  सफर  करने  का  अधिकार नहीं  था

 का  पता  नहीं  हैं  ।

 सोनपुर  ग्लास  औज
 के  बारें

 में
 जांच

 जांच  समिति  की  सिफारिश  थी  कि  रिपोर्ट  के  अ्रनसार  Yo  लाख  रुपय  का  झा

 दिया  गया  था  |  हम  नहीं  जानते  कि  क्या  इंस सभापति  पुरे  समय  का  शर  वैतनिक

 परन्तु  वास्तव  में  सभापति  केवल  वृत्ति भोगी  अतिरिक्त  पर  कोई  ऋण  भी  दिया  गया  हूं

 ही  सभापति को  बहुत  अधिक  शक्तियां  कोई  खर्चे  हए  है  ।  यह  बात  दो  तीन  वर्ष

 दी  जा  रही  है  ।  वह  बहुत  ही  ईमानदार  पुरानी  पर  सरकार  ने  इस  बारे  में  कुछ

 व्यक्ति  होना  चाहिये  ।  खंड  ८  में  कहा  गया  हैं  वाही  नहीं  की  ।

 कि  यदि  किसी  कार्यवाही  के  स्थगित रखने  से  इस  aaa  विधेयक  में  निगम

 निगम  को  हानि  पहुंचती हो  are  उस  बात  को  के  कृत्यों  र  झाड़ियों  का  विस्तार  तो  किया

 केन्द्रीय  समिति  या  बोर्ड  की  don  होने  तक  जा  रहा  पर  इन  शक्तियों  का  दुरुपयोग

 न  टाला जा  वह  समयानुसार  अपनी  रोकने के  लिये  कोई  उपबन्ध नहीं  ह  ।  संपत्ति

 सब  दोषियों  प्रयोग  कर  सकता हैं  ।  के  भ्र जन ौर  धारण  के  साथ  ही  उसे  बेचने

 QEXR—-UY  की  लेखा-परीक्षा  रिपोर्ट  से
 का  अधिकार भी  निगम  को  दिया  जा  रहा

 पता  चलता  &  कि  प्रबन्ध  निदेशक  ने  अपनी  शक्ति  जिस  उपक्रम  को  ऋण  दिया  जा  रहा  उश  के

 का  उल्लंघन  किया  था  ।  बहुत  सी  बातें  निदेशक  बो  में  एक  से  अधिक  निदेशकों का

 प्रघिनियम के  कार्यान्वित  होने  के  तरीके  नाम  निर्देशन  करने  की  शक्ति  भी  दी  जा  रही

 कौर  संबंधित  व्यक्तियों के  चरण  पर  निर्भर  हू  ।  पर  लेखा-परीक्षा  रिपोर्ट  के  अनसार

 रहेंगी  ।  फिर  भी  यह  व्यक्ति  बहुत  ईमानद  ये  मनोनीत  निदेशक  प्रेक्षक  मात्र  ही  रहे  हैं  ॥

 होना  चाहिए  उन  को  पूरी  शक्ति  प्राप्त  होनी  चाहिये
 i
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 एन०  बी०

 मुझे  बहुत  खुशी  कि  आखिर  संसद  को

 इस  पर  चर्चा  करने  का  अवसर  मिला  है  |
 पट्टा ७  की  afer भी  दी  रही

 अरब ऋण  देने  का  पुरा  उत्तरदायित्व  निदेशक  रिपोर्ट  से  सम्बन्धित  होन के  कारण  मैं  चाहती

 बोर्डे  पर  डाला  जा  रहा  हैं  ।  यह  एफ अच्छी  हूं  कि  और  लोग  भी  उस  रिपोर्ट  पर  विचार

 कार्यवाही  हैं  |  करें

 इस  विधेयक  में  कुछ  सुधार  पर  कई  सरकार  ने  रिपोर्ट  के  बारे  में  जो  संकल्प

 दूसरे  उपयोगी  उपबन्ध  उस  में  नहीं  रखे  पारित  किया  उस  में  कहा  गया  था  कि

 गए  हैं  ।  ऐसा  लगता  है  कि  सरकार  को  विशेष  रिपोर्ट  ने  निगम  को  सभी  आरोपों  से  मुक्त

 चिनता  नहीं  कि  औद्योगिक वित्त  निगम  ऐसे  कर  दिया  पर  अब  लेखा  परीक्षा  रिपोर्ट
 ने

 रूप  में  काय  जो  देश में  उ  योगों के  तेजी
 पीछे  की  कुछ  और  बातों

 at  उल्लेख

 से  विकसित होने  में  सहायक हों  ।  करते  हुए  हमारी  ही  बात  का  समान  किया

 इस  निगम  का  गैर-सरकारी  है  ।  निगम  की  कार्य  प्रणाली  में
 निःसन्देह

 बहुत  कुछ  सुधार  की  गुंजाइश  हैं  और  संसद् उद्योग  खंड  क  उद्योगों  को  सहायता  देना  है

 पर  वे  किन  उद्योगों  और  फर्मों  को  ऋण
 को  इस  पर  विचार  करने  के  लिये  पुरा  अवसर

 स  के  लिये  क्या  वे  योजना  शझ्रायोग  द्वारा
 मिलना  चाहिये  |

 निश्चित  प्राथमिकताओं का  पालन  कर  रहे  हैं  ।

 सरकार  को  इस  बात  का  आश्वासन देना  चाहिये
 लेखा  परीक्षा  रिपोर्ट  के  पहले  ही  पृष्ठ  में

 कि  ऋण  के  देने  में  योजना  द्वारा
 कहा  गया  है  कि  प्रबन्धक  निदेशक

 ने
 अपनी

 शक्तियों  का  अतिक्रमण  एक  ही  साथ
 पहले  से  निश्चित की  गई  प्राथमिकताएं

 का  झ्रनुसरण  किया  जायेगा  |  यदि  हम  देश  में
 दिये  गये  ऋणों  की  ब्याज  दरों  में  अन्तर  किया

 कुछ  ऐसे  मामलों  में  भी  ऋण  दिये  गये
 उद्योगों को  आयोजित  ate  सुगठित रूप  में

 जब  कि  उपक्रमों  की  वित्तीय  स्थिति  को  देखते
 विकसित  करना  चाहते  तो  ऋण  देने  वाली

 हुए  अंश  पूंजी  निगम  या  ऋण  पत्र  दिये  जाने
 सभी  संस्थानों  के बीच  सहयोग  होना

 चाहिये  या  उन  उपक्रमों  को  ऋण  दिया  जाना

 जिस  से  उद्योग  श्रनियिमित स्वयं  खड़े  न  होते

 जाये  |
 उचित  न  और  कुछ  मामलों  में  वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  की  सिफारिशों  तक

 इस  सभा  में  यह  बात  कई  बार  उठाई  गई

 है  कि  की  एक  लोक  निगम  समिति

 पर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  था  ।  निगम  ने  अपना

 भवन  बनाने की  ६४  लाख  रुपये  की  एक  योजना

 बनाई  जाय  ।  इन  निगमों  की  बढ़ती  हुई  संख्या
 भी  बनाई  हैं  ।  प्रशासनिक  व्यय  का  अनुपात

 के  विचार से  यह  मांग  सबंधी  उचित है
 बहुत  बढ़  गया  है

 ।
 जांच  समिति  की

 रिपोर्ट

 श्रीमती  सुचेता  कृपा ला नीं  दिल्ली  )  :  के  बाद  अक्तूबर  १९५४  में  निगम  ने  एक  बैठक

 जांच  समिति  जिस  से  मेरा  भी  संबन्ध  में  पिछली  अनियमित  कार्यवाहियों  पर  अ  पनी

 रिपोर्ट  १९५३  में  प्रस्तुत हुई  तब  से  मुहर  लगा
 ।  निगम ही  नहीं  सरकार

 राज  तक  डा०  लंका  सूरज  के  एक  संकल्प को  के  बारे  में  भी  लेखा  परीक्षा  रिपोर्ट  में  कहा  गया

 छोड़  कर  कौर  किसी  भी  समय  पर  हमें  उस  रिपोर्ट  है  कि  धारा  ४२  के  अनुसार  सरकार के  लिये

 पर  या  औद्योगिक वित्त  निगम  की  कार्य  सम्पादन  संरक्षित  विषयों  को  परिभाषित  करने  के  लिये

 पर  विचार  करने  का  अवसर  नहीं  मिला  है  ।
 ने  कुछ  भी  नहीं  किया  है

 ।  सरकार ने
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 कोई  निदेशक  जारी  नहीं  किये  ।  अतः  श्री  अशोक  मेहता  ने  प्रतिभूति  के  न्यूनतम

 श्र  गन्धक  निदेशक  एक  सम्राट  की  भांति  अपनी  स्पर्धा  की  गत  कही  हैं  उस  में  १७  से  ८५

 मनमानी  से  काम  करते  रहे  हैं  ।  प्रतिशत तक  का  अन्तर  रहा  है  ।  यह  पचास

 प्रतिशत  होना  चाहिये  ।

 इस  बात  की  भी  पुष्टि  इस  रिपोर्ट  ने  कर

 दी  है  कि  बहुत  से  ऋण  बड़े  बड़े  व्यापारियों  को  ऋण  लेने  वाली  कम्पनियों  के

 मिले
 नशद

 बोर्डों  में  निगम  के  प्रतिनिधि  रखे  जानें  का  भी @

 उप:न्ध हैं  |  हम  ने  सुझाया  था  कि  इस  में  एक
 पंडित  ठाकुर  द  स  इस  विधेयक  में

 सी  नीति  होनी  चाहिये  पर  सरकार  ने  यह  भी

 ऐसी  कुछ  बरात  नहीं  हँ  कि  बड़े  उद्योगों को  न  माना  |  लेखा-परीक्षा  रिपोर्ट  में  भी  कहा  गया
 न  दे  कर  छोटे  उद्योगों  को  ही  ऋण  दिये  जायें  |

 हैं  कि  ऐसी  ७०  कम्पनियों में  से  २४  में  ही

 निदेशक  नियुक्त  किये  गये  ।  हने  पता  नटों  कि श्र /मत,।  सुचेता  कृप  ल  नी  वही  तो  में

 कहती  हुं  कि  इस  विधेयक  का  पारित  होना
 इन  प्रतिनिधियों  की  नियुक्ति  किस  आधार  पर

 की  जाती  है  और  वे  कंपे  कांपे  करते हे  । भी  निदेशक  ही  है  ।

 हम  ने  रिपोर्ट  में  यह  सिफारिश  की  थी  कि

 इस  निगम  के  बारे  में  पहले  भी  यह  आरोप  वे  समय  समय  पर  सरकार  को  रिपोर्ट  भेजा

 लगाया  गया  था  कि  कुछ  व्यक्ति  अपने  और  अपने  करें  ।

 मित्रों  के  लाभ  के  लिये  ऋण  ले  रहे  एक  ही
 पंडित  ठाकुर  दास  कुछ  ऋणों

 व्यक्ति ने  ११३  लाख  रुपये  का  ऋण  लिया
 के

 गरे  में  यह
 स्त

 ठगा  दी  जाती  हैँ
 कि  ऋण

 हूँ  और  यदि  उस  के  मित्र भी  जोड़  लिये  जायें
 लेने  वाली  कम्पनियां  समय  समय  पर  रिपोर्ट

 तो  उन  को  अलग  से  १२९  लाख  रुपये  मिले  ह्
 भेजा  करें  ।

 ऋण  देने  में  एक  सी
 नीति  भी  नहीं  अपनाई  श्रीमती  सुचेता  कृपा लानी  :  मेरे  मित्र  श्री

 गई  ।  जिन  मामलों  में  निदेशकों को  रुचि  ए०  सी०  गृह  ने  अभी  बताया  कि  हमारी

 एक  महीने  में  ऋण  मिल  दूसरे  मामलों  में  अधिकांश  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया

 छः  महीने  से  भी  अधिक  समय  लगा  ।  एक  गया  परन्तु  में  कुछ  सिफारिशें  बताती  हूं

 ही  समय पर  दिये  गये  ऋण  तक  में  ब्याज  दर  जिन्हें  स्वीकार  नहीं  किया  गया है
 |  हम  ने

 एक  सी  नहीं  रही  ।  रिश की  थी  कि  नाम  निर्देशित  निदेशकों  को

 पूर्ण  सदस्य  माना  जिस  से  वे
 समवायों

 के
 कुछ  में  प्रबन्धक  अभिनेताओं

 द्वारा  कम्पनियों  को  दिये  गए  अग्रिम  रनों  को
 कार्यों में  गंभीरता  भाग  ले  सकें  तथा  इत

 at  नाम  निर्देशन  ऋण  लेने  वाली  समवायों के
 वापस

 लेने  में  और
 बैंकों

 के  ऋण  चुकाने तथा

 अन्य  अनोत्पादक बातों  के  लिये  भी  ऋण  दिये
 बोर्डों  में  अवश्य  होना  चाहिये  ।

 बय  ।  पर  कुछ  माम
 जों

 में  कार्यवाहक  पूंजी  तक  इस  के  अतिरिक्त ऋण  स्वीकार  करने  से

 के  लिये  ऋण  नहीं  दिये  गये  ।  हमें  अधिनियम  qa  मामला  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  को

 में  ऐसा  उपलब्ध  दिखाया  कि  ऋण  भेजना  परन्तु  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन

 हक  पूंजी  के  लिये  नहीं  दिये  जा  सकते  परन्तु  में  दिया  हुआ  है  कि  प्रथम  ऋण  की  स्वीकृति

 सरकार  वास्तव  में  ऐसा  नहीं  चाहती  ।  इस  पर  के  पूवे  ही  मामला  मंत्रालय
 को  भेजा  गया  तथा

 भी  कुछ  मामलों  में  कार्यवाहक  पूंजी  के  लिये  दुबारा  ऋण  स्वीकार  करने  केसरी  मंत्रालय  को

 ऋण  नहीं  दिया  गया है  ।  मामला  नहीं  भेजा  गया  ।  परन्तु  इत  ते  अधिक
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 अजीब  बात  और  भी  है  कि  कुछ  मामलों में  गईं  क्योंकि  समवाय  तथा  प्रबन्ध  निदेशक  में

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  की  सिफारिशों  सनी  हुई  थी  ।  जिस  समय  हम  ने  प्रतिवेदन

 पर  भी  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।
 प्रस्तुत  किया  था  उस  समय  इस  समवाय

 में

 ६४  लाख  रुपया  लग  चुका  था  तथा  फिर  भी
 अब  में  महालेखा  परीक्षक  द्वारा  प्रबन्धक

 इस  का  प्रबन्ध  ठीक  नहीं  था  जिस  के
 कारण

 निदेशक के  सम्बन्ध  में  कहे  गये  शब्दों  की  ओर  इस  का  प्रबन्ध  सरकार  को  संभालना  TET

 आती हूं
 ।  यह  उपलब्ध  निदेशक  अपने  शब्दों  को

 में  जानना  चाहती  हूं  कि  इस  फैक्टरी
 की

 अन्तिम  शब्द  समझता  था  ।  केवल  उस  ने
 क्या  ददा  है

 अपने  अधिकारों  का  दुरुपयोग  सूद  की  दरें

 बढ़ा  तथा  मनमानी कर  के  ही  नहीं  किया  सरकार  ने  सोदपुर  ग्लास  के  सम्बन्ध

 बल्कि  उस  ने  सरकार  को  भी  बहकाया  ।
 में  एक  संकल्प  प्रस्तुत  किया  है  ।  उस  में  यह  fear

 लेखा  परीक्षक  के  प्रतिवेदन  में  महालेखा  हुआ  है  कि  इस  फैक्टरी  के  प्रारम्भिक  आधिक

 परीक्षक  ने  लिखा हैं  कि  :  स्थिति का  ठीक  प्रकार  से  निर्धारण नहीं  gar

 समिति  ने  अपनी  २२  इस  सम्बन्ध  में  में  यह  जानना  चाहती  हूं

 कि  इस  संकल्प  के  पारण  से  पुर्व  क्या  सरकार मई  १९५४  की  बैठक  में  प्रबन्ध  निदेशक

 द्वारा  प्रस्तुत  ऋण  को  दस्तों  आदि  के  न्यून  पर
 ने  कोई  जांच  अथवा  लेखा  परीक्षा की  थी

 में  चाहती  कि  महालेखा  परीक्षक  के  द्वारा
 विचार  किया  था  यह  निश्चित  किया

 कि  भविष्य  में  ऋण  देने  से  सभी  दस्तावेज
 इस  की  लेखा  परीक्षा  होनी  चाहिये  ।

 संसद्  में  यह  बदन  sa  था
 कि

 क्या  निगम तथा  1९  कार्यपालिका समिति  के  सम्मुख  प्रस्तुत

 किये  जायेंगे  ।  यह  संकल्प  बोर्ड  के  निदेशकों  के  निदेशक भी  यह  ऋण  छे  सकते  है  अ्रथवा  नहीं  ।

 के  २७  जुलाई  १९५३  के  उत्तर  से  एकदम  इस  सम्बन्ध में  हम  ने  यह  सिफारिश की  थी  कि

 किसी  भी  प्रबन्धक  अ्रभिकरण  का  प्रबन्ध  निदेशक
 विपरीत  है  जिस  में  यह  दिया  हुआ  था  कि

 कुछ  अनावश्यक  मामलों  को  प्रबन्ध  निदेशक  साझीदार  श्रंदाधारी  ऋण  नहीं ले  सकता

 परन्तु  यदि  निगम  का  अ्रभ्यर्थी
 के  अधिकार में  छोड़  कर  ay  सभी  शर्तों को

 कार्यपालिका  समिति  तय  करेगी  |  इस  प्रकार  २३
 साय में  साधारण  निदेशक  azar  श्रंदाधारी

 हूँ  तो  उस  संस्था को  निदेशक ate  सर्व  सम्मति
 १९५३  के  संकल्प  की  इंडिका  ५

 (2),  निदेशक  ats  के  गलत  प्रतिवेदन
 पर  से  ही  ऋण  दे  सकती  है  तथा  बोर्ड  की  उस  बैठक

 आधारित  हैं  64.0  में  वोट  देने  के  समस्त दो  तिहाई  निदेशकों  का

 उपस्थित होना  श्रावक  है

 इस  प्रकार वह  गलत  सुचना  दे  कर

 मुझ  प्रख्यात  खद  है
 कि

 इन
 में

 से  कोई भी प्रबन्ध  निदेशक  या  निदेशक ale  सरकार

 को
 बहकाता  उस  की  तानाशाही का  पता

 सिफारिश  स्वीकार  नहीं  की  गई  है  ।  लेखा

 परीक्षा  रिपोर्ट  में  इस  सम्बन्ध  में  दिया  gar
 सोदपुर  ग्लास  के  मामले  से  लगता  है

 |

 इस  समवाय  को  २०  लाख  रुपये  का  ऋण  ह  कि

 स्वीकृत किया  गया  जो  कि  २१  समिति  ने  sag  प्रतिवेदन  की

 में  दिया  गया
 ।

 श्राप  सोचिये  कि  इतना  बड़ा  कंडिका
 २०  म  सुझाव  दिया  था  कि  निगम  के

 समवाय  इतने  बड़े  धन  से  किस  प्रकार  पनप  निदेशक  को  4@  बताना  अ्रावश्यक  हैं  कि  किन

 सकता है  ।  बीच  में  ही  नई  ad  इस  पर  लादी  किन  व्यवसायों
 में  वह  सामान्य  श्रंदाघारी  हैं  +
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 तथा  निगम  को  ,  भारतीय  समवाय  अधिनियम  में  एक  शर  सुझाव  भी  देना  चाहती  हूं
 ।

 प्रतिवेदन  में  हम  ने  यह  सुझाव  दिया  था  कि के
 अनुच्छेद  €  १क  (३  के  अधीन  एक  रजिस्टर

 रखना  बोर्ड  ने  इस  सिफारिश  को  सरकार को  इस  प्रकार  की  व्यवस्था अ्रवश्य

 प्रतिकार  किया  तथा  सरकार ने  इस  सम्बन्ध  करनी  जिस से  इन  निगमों  पर

 मं आदेश  भी  दिये  थे  परन्तु  रजिस्टर  बनाया  संसदीय  नियंत्रण  रहे  जिस  से  यह  सुचारु  रूप

 नहीं  गया  ।  निगम  को  शीघ्र  कार्यवाही  करनी  से  कार्य  कर  इसी  कारण  हमने  यह  सुझाव

 चाहिये  दिया  था  कि  संसद  की  एक  लोक  निगम

 समिति  नियुक्त  होनी  चाहिये  क्योंकि  प्राक्कलन

 इसके  सात  एक  प्रकार  महत्वपूर्ण  मामले  समिति  अथवा  लोक  लेखा  समिति को  इतना

 के
 सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहती  हुं  ।  हम  ने  एक  समय  नहीं  हे  कि  वह  इस  प्रकार  के  कार्यों  की

 सिफारिश यह  की  थी  कि  जब  निगम
 रूप  से  देख  भाल  कर  सकें

 |  प्रीत
 में  म

 किसी  समवाय  को  हस्तगत  करे  तो  उसे
 यही  कहना  चाहती  हं  कि  सरकार को  सोनपुर

 केवल  समवाय  की  हानि  पर  ही  ध्यान  नहीं  ग्लास  की  जांच  महालेखा  परीक्षक  द्वारा

 देना  चाहिए  ,  अपितु  अ्रंदाधारियों की  हानि  का  करानी  चाहिय े|

 भी  ध्यान  रखना  चाहिये |  उसे  एक  दम  उस
 गीडा  नी  स  प्रबन्ध

 व्यवसाय को  बेच  नहीं  देना  चाहिये  तथा  उसे
 निदेशक  के  सम्बन्ध  में  एक  दो  बातें  कहना

 चलाने  का  प्रयत्न  करना  चाहिये  या  सरकार

 को  सौंप  देना  चाहिये  ।  कुछ  लोगों  ने  हमें  यहां
 चाहता  हूं  कि  उस  ने  निगम  का  धन  व्यथ  में

 व्यय  किया  |  उस  ने  प्यार  लिये  २०,०००

 तक  बताया कि  सोनपुर  फैक्टरी  को  जान  बूझ
 रुपये या  २४,०००  रुपये  की  कीमत  की  मोटर

 कर  तबाह  करन  का  प्रयत्न  किया  गया  ताकि
 कार  खरीद  रखी  थी  कौर  वह  ३४,०००

 उसे  दूसरे  एक  व्यवसाय को  नाममात्र  मलिक
 रुपये  का  मासिक  aaa  पाते  थे  ।  समिति  द्वारा

 पर  बेच  दिया  जाये  ।  परन्तु किसी  ठोस  प्रमाण
 उन  के  विरुद्ध  इतनी  बातों के  प्रकट  किये  जाने

 के  न  होने  से  हम  ने  इस  बात  का  विश्वास

 पर  भी  वह  सेवांयुक्त  रहे  तथा  प्रीत  में  उन्हें
 नहीं  किया  ।  हमारा  यह  सुझाव  भी  था  कि

 बड़  व्यवसायों  को  सरकार  को  अपने  प्रबन्ध
 छः  मास  का  वेतन  दिया  गया  जसा कि  श्रीमती

 सुचेता  कृपा लानी  ने  बताया  कि  ग्लास मे  ल  लेना  चाहिए  क्योंकि  उत्पादनਂ  मंत्रालय
 ae  को  लगभग  १  करोड  रुपया  ऋण  दिया

 कई  इस  प्रकार  के  ana  arf
 आ  था  जिस पर  लगभग  ५०,०००  रुपये  सूद

 को  चला  रहा  ।  इसलिये  ऐसा  होना

 संभव  ह  कि  इस  प्रकार  की  सुचना  मिलने  पर
 gat

 ।
 यह  एक  सं  देह युक्त  मामला हू  कि  क्या

 उक्त  व्यवसाय  को  दिया  गया  ऋण  सरकार  को
 सरकार ही  उस  संस्था का  प्रबन्ध  स्वयं  करने

 वापस  मिलेगा  यह  सब  गड़बड़  इस  प्रबन्ध
 को  तयार हो  जाये

 |
 परन्तु  सरकार  ने  हमारी

 इस  सिफारिश  पर  कोई  विचार  नहीं  किया  |
 दाक  के  कारण  हुई  हैं  में  पूछना  चाहती  हुं  कि

 सरकार  इस  रुपये  को  उगाहने  के  सम्बन्ध  में

 हमारी  सिफारिशों  के  इतनी  देर  के  पश्चात  क्या  कार्यवाही कर  रही  है

 केवल  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  जिस  यह  सब  गड़बड़ी  प्रबन्ध  निदेशक  के  कारण

 के  द्वारा  हम  एक  वैतनिक  सभापति  को  नियुक्त  ई  इसलिये  मेरा  भी  यही  सुझाव  है

 करना  चाहते  हैं  तथा  जनता  की  शारीरिक  संस्था  किसी  भी  निदेशक  को  ऋण  नहीं  दिया  जाये  ।

 की  देखभाल की  कोई  व्यवस्था  नहीं
 हम

 न
 इस  का  नाम  सभापति  कर  दिया

 रहे  हैं  ।  ।  परन्तु हमें  केवल  नाभ  का  परिवर्तन
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 गिडवानी |

 नहीं  करना  है  वरन्  ऐसे  व्यक्ति को  नियुक्त  वापिस  a  कर  नाम  बतलाने  की  बात  चीत

 ं  का  चली  |  इस  के  बाद  उन  की  समझ  मनाया  कि करना  जो  सरकार के

 पालन  करे  |  क्यों  हम  लोग  इस  के  ऊपर  इतना  क्रिटीसिज्म

 यह  निगम  सुचारु  रूप  से  कायें  नहीं  कर
 करते  ह  और  मामला  हूँ  ।  उस  के  ऊपर  यह

 कमेटी  गहरा  की  ate  जो  कमेटी  की रहा  है  इसलिये  मेरा  सुझाव  है  कि  हमें  इस  में
 फाइंडिंग्स  हैं  उन  के  ऊपर  हाउस  में  बहस  हुई

 |

 पुर्णतया  परिवर्तन  कर  के  इसे  ऐसा  रूप  देना

 चाहिये जिस  से  कायें  सुचारु  रूप  से  होने  लगे  |  यह  जरूर  बहसतलब  मामला  है  कि  कितनी

 वह  फाइंडिंग्स  मानी  जायेंगी  ate  कितनी
 न

 माननीय  मंत्री  को  यह  विधेयक  वापस  ले  लेना

 चाहिये  तथा इस  में  तथा  सदस्यों
 मानी  लेकिन  इस  में  कोई  शक  नहीं

 कि  खुद  गवर्नमेंट
 प्र  सारा  हाउस  इस  बात  से के  सुझावों के  भ्रनुसार  परिवर्तन कर  के  इसे

 मतमईन था  कि  उन  चन्द  मामलों में  जिन  का
 दुबारा  प्रस्तुत करना  अधिकतर  उद्योग

 जिक्र  इस  रिपोर्ट  के  इन्दर  मौजूद  सख्त

 सरकारी  क्षेत्र  में  राते  जा  रहे  हें  इसलिये

 इस  परਂ  संसद  का  भी  शभ्रावश्यक
 बंगलिंग  हुई  ।  अरज  मुझे  गवर्नमेंट  की  तरफ

 इसलिये इस  विधेयक  में
 परिवर्तन  अवश्य  से

 जरा
 भी  शुबहा  नहीं  है  कि  मि०  गुहा  कभी

 सोदपुर  ग्लास  वर्क्स  के  मामले  को  डिफेन्स  करने
 ही  होने  चाहियें .।

 के  लिये  तैयार नहीं  होंगे  ।
 पंडित  ठाकर  दास  इस  बिल  के

 बारे  इस  जो  मजमून  उस  के  बारे  श्र  चन्द  बातें  इस  के  प्रकार  उन

 में इस  हाउस  के  इन्दर पहले  भी  बहस  हो  के  अन्दर  में  यह  भी  जिक्र  करना  चाहता  हू ंz

 कि  जितने  जोन्स  दिये  गये  थे  उनमें  से  चन्द
 चुकी  हूं  ।  काफी  बहस  हुई  थी  कौर  उस  भी

 यह  ख्याल  था  कि  एक  नया  बिल  हाउस  के  भ्रमर
 की  बाबत  जिक्र  है  ।  जों  alee

 दिये  गए  थे  उन  के  बारे  में  कोई जायेगा  जिस  के  शअ्रत्दर  जो  सिफारिश इस

 कमेटी  ने  की  श्रीमती  सुचेता  कृपा लानी  ने  नहीं  sora वे  ठीक  समझे  गये  थे

 जिन  मामलों  में  गड़बड़ी  हुई  उन्हीं  के  बारे  में
 की  उन  में  से  तक  रिबन  सारी  ही

 दात  के  कोई  न  कोई  प्राचीन  होगा
 क्रिटीसिज्म  लेकिन  श्राम  तौर  से  सिवा

 इस  की  हिस्ट्री  को  देखें  कि  किस  तरह
 उन  मामलात  के  जिन  का  fie  इस  कमेटी  की

 रिपोर्ट  में  बाकी  चीजों  में  किसी  किस्म
 यह  कमेटी  किस  ने  ऐप्वाइंट कराई

 are  किस  ने  क्या  फैसला  तो  श्राप  पर  के  निकाय  नहीं  पाये  गये  |  लेकिन  में  यह  अर्ज

 किये  बर्गर  नहीं  रह  सकता  कि  सब  चीजों  में रोशन  होगा  कि  इस  कमेटी  के  ऐप्वाइंटमेंट  में

 सब  से  बड़ा  हाथ  दरअस्ल  खुद  मि
 ०

 गुहा  का
 |  नुकायस हों  या  न  पर  इन  चार  पांच  चीजों

 मि०  गुहा  फाइनेंस  कारपोरेशन  के  मामले  के  में  इतने  नुकायस थे  कि  उन  को  कोई
 गवर्नमेंट

 माफ  नहीं  कर  सकती  |
 अन्दर  फैक्ट्स  हाउस  में  पेदा  किये

 |
 जब

 उन  लोगों  के  नाम  हम  को  नहीं  बतलाये  गए  ग्राम  सोदपुर  ग्लास  sae  का  जिक्र  आया

 जिंन  को  कर्जा  दिया  गया  था  तो  उस  हम  हूँ  ।  जब  गवर्नमेंट  ने  और  बातों  के  बारे  में

 ने  झगड़ा  किया  कि  हम  को  उन  के  नाम  बताये  फैसले  दिये  तो  सोनपुर  ग्लास  जज  के  लिये

 जायें  ।  उस  की  रिपोर्ट  हमारे  पास  नहीं  अपना  फैसला  महफूज  उस  का  फैसला

 न  वह  नाम  हमारे  पास  पहुंचे  ।  बाद  में  जब  हमारे  नहीं  दिया  ।  जो  haa  कराया है  उस  के

 फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  दौरे  में  गये  तो  अन्दर  मुझे  निहायत  अफ़सोस  के  साथ  कहना
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 aie
 के  Wet  जा
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 ऐप्रेजल  ्य  किया  कि  इस  के  ब  as
 पार्लियामेंट  अपना  फर्ज  | ह

 ह  तरह  से  उस  को  व्हाइट  वादा  कर  दिया  सकती  |  हम  करोड़ों  रुपये  लोगों
 से

 क  यह  गलत  हुआ  है  ,  इतना  रुपया
 चाहिये  था

 रोज  टेक्स
 बढ़ाने

 की  बहस हम  यहां

 इतना  नहीं  होना  चाहिये  था  ।  लेकिन  तो  हम  किस  मंह  से  जा  कर  उन  से

 ज  t  बंग लिंग  थी  वह  सारी  की  सारी  सामने  भ्र  टेक्स  दो  ?
 जो  रुपया वसूल  किया

 ।  श्रीमती  सुचेता  कृपा लानी  उन  मेम्बर  ह  वह  इस  तरह  से  खराब  किया  जाए

 |  |
 का  जिन्हो ंने  बड़ी  मेहनत कर  के  इस

 तरह  से  हम  को  पता  लगता  हूं
 कि

 ट  को  पेश  किया  में  शुक्रिया  अदा  करता  रेशन्स का का  हाल  ह  |  यह
 क

 tr

 नहों  ने  सारे  मामले को  न  बनती तो  यह  चीजें  हमारे  सामने  न  झरा

 a4 |  |  जो  मामलात हमारे  सामन  लेकिन  इस  कमेटी  के  बैटन  के  बाद  सनौर  उस  की

 a3  sad है  कानकुन  थे  कि  हम  ने  पहले  रिपोर्ट देखने  के  बाद  में  श्रीमती  सुचेता  कृपलानी

 इन्ड/स्ट्रय  फाइनेंस  बिल  क  मौके  पर  की
 ताईद  करता  हूं  कि  जब  TH  प

 हाउस  के  अन्दर
 इसे  कैसे  पास कर  दिया  कारपोरेशन के  कुल  काम  के  प्रकार  जा  ल्

 are  एसी  भूल कर  दी  कांस्टीट्यूशनल में  जिस  का  कमेटी  wart न  हो  जो  कि  उन्
 दी

 दु  प्यार  नुकसान  भुगतना  पड़ा
 ।  म  हरान हु  खराबियों को  मालूम  कर  उस  तक

 f
 :
 ट  रिपोर्ट  को  पढ़  कर  कि  इस  तरह

 के  पार्लियामेंट  अरपन उस फज उस  फर्जे  से  उक्त नह  हो

 au  जिन में  कि  बिजनेस  प्रिसिपल््स को को  सकती  जो  पब्लिक  की  तरफ  से  उस  के

 fon ल  नहीं  माना  गया  ।
 बिजनेस  प्रिंसिपल  ज़िम्मे  है  ।  और  गवर्नमेंट को  भी  तसल्ली

 ही  मिटटी  पलीद  कर  दी  गई  है  जिस  का  कोई  नहीं  हो  सकती है  ।  मे  ने  देखा  कि  of

 नहीं  ।  राज  जब  हम  देखते  हें  कि  एऐकाउन्ट्स कमेटी  श्राप  का  आडिट  डिप

 इतने  रुपये  उस  के  अन्दर  TH  हुए  तो  किस  को
 सब  चीज  मौजद  लेकिन

 जिम्मेदार  करार  दें  ?  मने  जिंग  डाइरेक्टर  बतलाइये कि  इन  के  वास्ते  श्राप  की  कौन  सं

 क  जिम्मेदारी
 प्री  नहीं  महसूस  करते  कमेटी  है  जो  इन  कारपोरेशन के  हिसाब  क

 a
 [  इसकी  देखभाल  करता  है  ?  किस  के  अन्दर जा सके जा  सके  और  इन  मामलात को  माल

 रैदास  के  प्रकार  यह  सब  कुछ  होता  रहा  कर  सके
 ?

 इस  वास्त  में  बहत  जोर  से
 मझ  में  जरा  भी  ताम्मुल  नहीं  कि

 करना  चाहता  हूं  कि  कम  से  कम  इस  करते
 R r i PT  wae  जिम्मेदारी इस  में  उतनी  ही

 से  हमें  सबक  लेना  चाहिये  और  हमें  फौरन

 जितनी दौर  किसी  बल्कि  ज्यादा  ह  फौरन  हाउस  की  कमेटी  मकसद  क

 ऐसे  मामलात  ऐसे  कारपोरेशन में

 ब्र  तक  डाइरेक्ट  काटोल  पालियामेंट का  न
 चाहिये  जो  पब्लिक  कारपोरेशन के  माम

 क  जा  कर  देखे  ।
 जब  तक  वह  ज्यादा  तवज्जह  इस पर  न  दे

 वि कि  ती  तब  तक  पालियामेंट के  पास  कोई  एक  प्रौढ़  कमेटी  अ्राजकल wr  fate

 कर  रही  जिस  का  नाम  हैं  कमेटी
 |

 नेल  नहीं  हैं  काम  करने  का  ।  रोज  जिक्र  आता

 fe  जितने  पब्लिक  कारपोरेदन्स हं  वह  सेज  श्राफ  प्राफिट  |  उसे  हमारे  स्पीकर  साहब

 पब्लिक  कारपोरेशन नहीं  पब्लिक  ने  मुक़र्रर  किया हैं  ।  हर  वक्त  हमार ेस

 ।  जब  तक  श्राप  इस  व  td
 सवाल  जाता  हूं  कि  हम  पालियामेंट  के

 मि
 पालियामेंट

 q  कंट्रोल  कायम
 कार

 को  तनी  आमदनी की
 इजाजत

 दें
 शौर  कि

 कर के  जो
 _  रास  अर  प्राफिट

 पालियामेंट
 की  ई

 कि  दि
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 ठाकुर  दास  भागंव

 में उन  सभी  मामलात की  डिटेल्स  में
 जो

 दें  ।  गाज  हम  में  से  एक  मेम्बर  साहब  नें

 एक  दफा  हाउस  के  अन्दर  तय  हो  चुके एक  तजवीज पेश  की  दौर वह  यह  कि  जितने

 पब्लिक  कारपोरेशन हें  जब  तक  उन  के  नहीं  जाना  और  जितने मामले  हाउस

 वास्ते  पालियामेंट  की  कोई  कमेटी न  बन  जाय  के  अन्दर  तथ  हुए
 उन

 के  ऊपर  हाउस
 में

 तब  तक  हाउस  के  चन्द  मेम्बरों  को  किसी  are  डिस्कशन भी  हो  चुका  ।  तो  में  उन  को  फिर

 खोलना नहीं  चाहता  ।  सोलापुर ग्लास  ६5 पोरेशन  में  भेज  दिया  जाय  इस  लिये  कि  वह

 देखे  कि  किस  तरह  से  वहां  पर  कार्यवाही हो  के  बारे  में  गवर्नमेंट  ने  कोई  फैसला  नहीं

 रही  है  ।  हमें  पार्लियामेंट  के  मेम्बरों  को  कमेटी  और  कई  दफा  उस  का  जिक्र हो  चका

 म  जनब ठन  से  मता  नहीं  करना  चाहिये  पब्लिक  में  उस  के  भी  डिटेल में  नहीं  जाना

 लेकिन  में  यह  कहे  चय गेगर  नहीं  रह  सकता  इस इंटरेस्ट  में  ।  लेकिन  यहां  आज  यह  तजवीज

 आती हैं  ।  जब  तक  आप  इस  तरह  का  इन्तजाम  पार्लियामेंट  का  कोई  मेम्बर  या  बाहर  का  कोई

 न  करें  कि  यह  देखा  जाय  fe  पब्लिक  भी  आदमी  अगर  इस  रिपोर्ट के  वाकयात  को

 पोरेशन्स  के  अन्दर  काम  तसल्ली बख्श द्र  पढ़े  तो  वह  आंसु  बहाये  बगैर  नहीं रह  सकता  |

 पब्लिक मनी  के  साथ  हम  न  खेला  है
 और  इस होता  हैं  या  जब  तक  पार्लियामेंट  की

 तरीके  से  उस  ged  से  जो  इस  का  मेने  जिंग कमेटी  मुकर्रर  न  तत्र  तक  हमें  तसल्ली

 नहीं  हो  सकती  ।  कई  दफा  हाउस  में  जिक्र  डाइरेक्टर  बिहैव फिया  है  जो  निहायत ही

 कई  बरस  से  इस  का  जिक्र  चला  आता  कलस  था  |  हमारे  मिनिस्टर  साह *  यहां

 मौजूद  नहीं  में  सरत  अल्फाज़  नहीं  कहना लेकिन  देर  की  जाती  है  और  कोई  फैसला

 नहीं  होता  ।  मुझे  याद  हूं  कि  पिछली  दफा  जब  अगर  नरम  से  नरम  कोई  लफ्ज  हो

 हमारे  फाइनेंस  मिनिस्टर  से  जिक्र  किया  गया  सकता  तो  उन  से  में  कहना  चाहता  हूं  कि

 तो  उन्हों  नें  कहा  कि  हम  लेकिन  सारे  देश  का  ५०  लाख  रुपये  का  जो  नुकसान

 पता  नहीं  वह  सोच  उन  का  कब  ऐक्शन की  हुआ उस  जिम्मेदारी  किसी  न  किसी

 सुरत  में  आयेगा  और  कब  अमल  आयेगा  |  दास  पर  होनी  ही  चाहिय े।

 अब  वक्त  आ  गया है  जबਂ  हमें  पार्लियामेंटरी  आज  में  श्री  गिडवानी  साहब  से  सुनता  हूं

 कमेटी  मुक़र्रर  करने  में  एक  मिनट  की  भी  उस  के  बारे  में  जो  कुछ  और  पता  चल  गया

 देर  नहीं  करनी  चाहिये  जो  कि  इन  कारपोरेशन  कि  इस  तरह  से  बिहैव  किया  गया  है  तो  हम

 के  बारे  में  जा  कर  देखे  कि  क्या  हो  रहा  हूँ  और  उम्मीद  करते  थे  कि  उन  को  नौकरी  में  नहीं  रखा

 क्या  नहीं  हो  रहा है  ।  में  यह  उम्मीद  नहीं  करता  जायगा
 ।  अगर  इन  सब  बातों  के  बावजूद  भी

 कि  सबਂ  कारपोरेशन  में  सोदपुर  ग्लास  विकास  उन  को  नौकरी  में  रखा  गया  है  तो  इस  बात  के

 की  ही  मिसालें  हमें  यह  उम्मीद  लिये  सरकार इस
 हाउस

 के  सामने  जवाबदेह
 a
 a

 a
 | नहीं  करनी  चाहिये  कि  हाउसिंग  फैक्ट्री  जो  यहां

 श्री  गिडवानी  :  छः  महीने  का  सर्टिफिकेट मौजूद हे  उसका ही  नमूना सब  जगह  मिलेगा

 मं  यह  उम्मीद  नहीं  लेकिन  ताहम  में  ले  कर
 उस

 को  छ्टटी स  दे  दी  गई  |

 चाहता  हूं  कि  इस  के  लिये  इन्तजाम  किया  जाये  ।
 पंडित  ठाकुर  दास  भागने  तो  यह

 et a  ee
 जब  तक  कमेटी  कारपोरेशन  पर  अच्छी  तरह

 कंट्रोल
 कर

 के  अच्छी  रिपोर्ट  न  दे  तब  तक  हमें  सुचेता  कृपा ला नों  :  उन  को  कांट्रैक्ट
 तसल्ली  नहीं  हो  सकती  है  ।

 पर  रखा  गया  था  ।
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 पंडित  ठाकर  दास  भाग  इस  के  अलावा जो  यह  लिखा  गया  हं  कि  जो

 |... कीटूक्ट ह  सर्विस  थी  ।  बिल्कुल  सही  है  ।  अगर  किसी  एनगेज्ड  हें  किसी  के  अन्दर  और  जिन्हें  लगाया

 शख्स को  नौकर  रखा  जाता ह  तो  उस  को  जा  रहा  है  इन  दोनो ंके  वास्ते  अब  दरवाजा

 इस  लिये  नहीं  रखा  जाता  है  कि  वह  चोरी  खुल  गया है
 भर  मुझे  उम्मीद

 है  कि  आइंदा

 चाहे  वह  कांट्रेक्ट  पर  ही  कयों
 न

 रखा  जाय
 ।  जो  इंडस्ट्रीज  चलेंगी  उन  को  पुरी  पूरा  मदद

 अगर  वह  ठीक  काम  करने  के  खराब  दी  जायेंगी ।

 काम  करना  शुरू  कर  दे  तो  क्या  जो  पांच  साल
 एक  दुसरी  बात  जो  में  अजजा  करना  चाहता

 का  कांट्रेक्ट  आप  ने  किया  क्या  वह  कायम
 हूं  वह  यह  हैं  जो  तहकीकात  की  गई  है

 रहेगा  और  क्या  आप  यह  सहन  करेंगे  कि  वह
 उस  में  भी  इम  बात  पर  जोर  दिया  गया  ह

 काम  खराब  करता  चला  जाय  ?  क्या  आप
 और  मुझे  याद  है  कि  गुहा  साहब ने  भी  कहा

 ऐसी  सूरत में  उस  से  बाहर  निकालना  पसन्द  था  कि  बेकराँ  एरियाज  के  अन्दर  जो

 नहीं  करेंगे  ?  कांट्रैक्ट  सर्विस  का  पहला  उसूल  हें  उत  को  ज्यादा  प्रोत्साहन  दिया  जायेगा  ।

 यह  हे  कि  जिस  को  भी  नौकर रखा  जाता  हैं  में  जानना  चाहता  हूं  और  अपनी  गवर्नमेंट
 से

 उस  से  यह  एक्सपर्ट  किया  जाताहै  कि  वह  निहायत  अदब  से  पूछता  हूं  कि  tears  रियाज़

 पण  निष्ठा  से  उचित  रूप  से  और  भरसक  में  इन  पिछले  तीन  सालों  में  कितना  कर्जा

 अपनी  क्षमता के  अनुसार  कर्तव्यों
 को

 अंजाम
 दिया  गया  और  क्या  कोशिशें  की  गई  हें  कि

 दे
 ।

 अगर  वह  ऐसा  नहीं  करता  है  तो  वह  जो  कमेटी  की  रिकमेंडेशन  थीं  बैकवर्ड  एरियाज

 कांट्रेक्ट  फौरन  रह  किया  जा  सकता  है
 |

 के  बारे  में  कि  बैकवर्ड  एरियाज  में  ज्यादा

 उस  के  ऊपर  कुसुमा  चलाया  जा  सकता  हूँ
 |

 काम  fear  जाये  कहां  तक

 फिल वाकया  जिस  नुक्ते  निगाह  आप  ।  इस  के अमल  में  लाया  ह
 फल

 देखते  गये  वह  नुक्ते  निगाह  गलत
 था  बारे  में  अगर  कोई  काम  नहीं  किया

 अगर  उस  को  इतना  होने  पर  भी  नौकरी  में
 गया

 zy
 कि  गवन  मेंट q  चाहुंगा

 रखा  गया  तो  यह  एक  सख्त  गलती  थी  ।
 जवाब दे  वह  कौन  वजह  थी

 इस  से  ज्यादा  मैं  इस  मामले  पर  कुछ  कहना  नहीं
 जिस  के  कारण  बैकवर्ड  एरियाज

 चाहता  |
 तरफ  तवज्जह  नहीं  at

 इस
 के

 बाद  में  यह  अर्ज  करना  चाहता  हूं  गई  ।

 कि  इस  में  शक  नहीं  कि  अब  जो  नया  बिल  हमारे  इस  के  बाद  में  AT  करना  चाहता
 सामने  आया  इस  में  फाइनेंस  कारपोरेशन

 हूं  १  जो  मने  रिकमेंडशन  इस  रिपोर्ट

 को  बहुत  कुछ  ज्यादा  अख्तियारात  देने  की  बात
 के  अन्दर है  और  जो  उस  कमेटी  ने  दी

 है
 आज

 जो  हमारी  शिकायत  थी  वह  यह  थी  उस  को  गवर्नमेंट  ने  एक्सेप्ट  कर  लिया  |

 कि  नई  इंडस्ट्रीज  के  मामले  में  गवर्नमेंट  की  कर्जे  के  मामले  में  क्या  बोर्डे  फैसला  कर
 तरफ  से  काफी  मदद  नहीं  मिलती  और  उस  उसकी  ट्रीज  और  उस  की  कंडीशंस  क्या

 हद  तक  नहों  मिलती  जिस  हद  तक  कि  मिलनी  कोई  ओर  शख्स  वह
 चाहिए  |  अब  गवर्नमेंट  उस  के  अन्दर  तरमीम  खत्म  कर  दिया  गया  |  आइंदा  क
 कर  रही  हूं  और  स्टेट  फाइनेंस  कारपोरेशन  के  वास्ते  जो  चैयरमेन  होगा  वह  होल टाइम
 वास्ते  और  इस  कॉरपोरेशन  चैयरमेन  होगा  और  वह  चैयरमेन  ऐस
 दोनों

 के  कर्जे
 के

 बारे  में  जो  तरमीम  की  होगा  जिस  को  पुरा  अस्ति या रात  होंगें  ।
 गई  है  वह  तरमीम  एक  मुनासिब  तरमीम  है  इतना  ही  नहीं  बल्कि  उसके  aeayrwayed
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 (vfsa  ठाकुर  दास

 बहुत  वसीह  हैं  ।  सारी  प्राइवेट  इडस्ट्रीज wa  थोड़ ेसे  और  बढ़ा  दिये गये  हे  ।  उस

 की को  यह  अख़्ितयार  होगा  फि  वह  उन  सब  मीडियम  कौर  ग  cy  क्रेडिट

 अख्तियार  को  बरते  जो  फि  कार पोर्शन  बारी  उस  की  है  ।  इस  वास्ते  में  बड़  अदब  से

 को  दिये
 गये  अ  अगर  कहीं  तू  सान

 ३  करता  हूं  सनौर  उम्मीद  करता  हुं  कि  वह

 होता  हो  और  अगर  कोई  एमरजेंसी  पड़े
 गलतियां  जो  राज  तक  की  गई  हें  वह  गल्तियां

 mat  नहीं  दोहराई  जायेंगी  | तो  वह  इन  सब  अख्तियारात  का  इस्तमाल

 कर  सकता  हं  और  मीटिंग  में  ag’  सब  में  अपनी  बहन  सुचेता  कपा लानी  की

 बातें  बोर्ड  के  सामने  रख  देगा  और  बोर्ड  तकरीर  को  सुनने  का  बड़ा  उत्सुक
 था

 उन  को  रिहाई  कर  देगा  |  इस  के  अलावा  में  ने  उन  की  तकरीर को  बड़े  ध्यानपूर्वक भी

 अगर  ws  चाहे  fe  चेयरमेन  को  कोई  सुना  ।  में  जानना  चाहता  था  कि  कौन
 कौन

 सी

 खास  पावें  दी  जानी  चाहिये  तो  वह  भी  रिकोमेंडशन्स  इतनी  जरूरी  थीं  जो  इस  के  अन्दर

 चेयरमेन  को  दी  जा  सकती  हे  और  इनकारपोरेट नहीं  की  गई  ह  ।  जो  उमदा

 मैने  उन  वा  इस्तेमाल फर  सकता  रिपोर्ट उन्हों  ने  पद्य  की  हं  उस  के  लिये  में  उन  का

 वाक्या  इंडस्ट्रियल  फाइनेंस  कारपोरेशन  का
 बड़ा  शुक्रगुजार  हूं  ।  एक  मामला  जो  बड़ा

 जो  पहल  मैनेजिंग  डायरेक्टर  हुआ  करता  था  बहस  तलब  भी  हल  तलब  भी  कौर  जिस

 उस  की  जगह  अरब  चैयरमेन  होगा  |
 में  गिडवानी  का  जिक्र  श्रीमती  सुचेता  sara  ने  किया

 साहब के  साथ  अर  सार  हाउस  के  साथ  और  मेरे  दूसरे  दोस्तों  ने  भी  किया  कौर  उस  पर

 इस  बात  से  इत्तिफाक  करता  ञ  यह  बहुत  बहस  भी  यह  हें  कि  अगर  कोई  डायरेक्टर

 जरूरी  समझता  हूं  कि  जिस
 को

 चेयरमैन
 बनाया

 खुद  भ्रमर  कर्जा  ले  ती  एसी  प्रत  में  इस  की  झाम

 जाय  वह  ऐसे  शख्स  को  बनाया जाये  जिस  का  तौर  पर  बोर्ड  श्राफ  डायरेक्टर्स  मंजूरी  देता

 सानी  हमारे  देश  में  कोई  दूसरा न  हो  !  हैं  ।  इसलिये  डायरेक्टर  बन  जाने के  बाद

 क्योंकि  वह  अच्छा  शर  निहायत  काबिल  उस  को  कर्जे  की  उम्मीद  नहीं  रखेनी  चाहिये

 आदमी नहीं  होगा  तो  फिर  ऐसी  ही  शिकायतें  श्मौंर  उस  को  कर्जा  भी  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  |

 जायेंगी  जैसी  कि  पहले  हें  ।  इन  सब  बातों  को  मालूम  हैं  कि  जहां  तक  इस

 शे  ठीक  रखने  का  इनहसार  उसी  आदमी  पर  की  का  ताल्लुक  है  इस  किस्म  की  कोई

 हजो  इस  के अन्दर काम करता ह । भ्रगर काम  करता  हू  ।  नगर  रेस्ट्रिकशन इस  केन्द्र  नहीं  हूं  ।  शौर  न
 बैंकिग

 इस  को  रखते  इन  बातों का  ध्यान  कम्पनी  के  एक्ट  में  है  ।  यह  मामला  जिस

 न  रखा  गया  तो  फिर  वैसी  ही  शिकायतें  इ कवायरी कमेटी बनी उस के कमेटी  बनी  उस  के  अन्दर  भी

 जायेंगी  प्रौढ़  कमेटी  मुकरर  होगी  फिर  बड़  जोर  शोर  से  उठाया  गया  कौर  उस  ने  इस

 फैसले  होते  फिरेंगे  ।  मुसीबत  यह  है  कि  ऐसे  के  बा  ऐ  में  लिखा  भी  है  लेकिन  गवर्नमेंट
 ने  कबूल

 फाइनेंशल  कारपोरेदान्स  में  कोई  इतने  सख्त
 नहीं  किया  है  ।  गवर्नमेंट  का  व्यू  यह  है  कि

 रूल  या  इतने सख्त  वायदा  इतनी  सख्त  एक  शख्स  डायरेक्टर  भी  है  वह  भी  इस

 प्राचीन  एक्ट  के  प्रदर  नहीं  रखी  जा  सकतीं
 कर्ज  को  लेने

 का
 हकदार  ौर  सिफ॑  इस  वजह

 झर  हमें  उस  को  काफी  डिस्क्रिप्शन देना  पड़ेगा |  से  उस
 को  इस  हक  से  महरूम  नहीं  किया  जा  सकता

 बोर्ड  करोड़ों  प्रौर प्ररबे  रुपया खच  कर  सकता  ६  कि  वह  एक  डायरेक्टर  में
 तो  भ्र पनी  बहन

 है  ।  इतना  ही  नहीं  वह  दूसरे  बैंकों  से  भी  कजे
 श्रीमत् नि  सुचेता  कृपा लानी  से  इस  मामले  में  एक

 दिला  सकता  है  |  इस  तरह  से  उस  के  अख्तियार
 हूं  कि  बेहतर  होता  कि  वह  शख्स  जो  डायरेक्टर
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 बनता  हें  खुद  इस  बात  को  समझता  किरदार  जो
 में  कह  रहा  हूं  वह  सच  बात  ह्  हम

 लोग  समझते &  fe  फाइनेंस  मिनिस्ट्री  देश  के कहता कि  में  देश  का  काम  करन

 कोई  फायदा  उठाने  नहीं  ।  अखिर  यही
 सारे  रुपये  की  वाचडौग  में  दखता  हुं  कि  किस

 तरह  फाइनेंस  मिनिस्टर  कौर  फाइनेंस  मिनिस्ट्री तो  एक  जगह  नहीं  है  या  एक  इंस्टीटयूशन

 नहीं  हैं  जिस  से  कि  कर्जा  लिया  जा  सकता  हूँ  ।  के  लोग  और  मिनिस्ट्री  से  लड़  कर  मुल्क  के

 रुपये  का  सदुपयोग  करते  हैं  ।  हमार  गुहा  साहब लेकिन नगर  गवर्नमेंट  का  यह  व्यू  हैं  कि  वहू  भी

 कर्जा  लेन  का  हकदार हैं  तो  में  करना
 ने  ही  एक  तरह  इंडस्ट्रीज  फाइनेंस

 चाहता  हूं  कि  इस  के  भ्रन्दर  ऐसी  teria  कार पो  दन  को  बत्ती  लगाई  उस  को

 लगाई  जा  सकती  हैं  ,  कोई  ऐसी  बात  की  जा
 तहत-जज-बाम  किया  उसे  खुला  कर  दिया

 सकती हैं  जिस  से  कि  कोई  नाजायज  फायदा
 नंगा  कर  दिया  था  ।

 न  उठा  सके  ।  इस  तरह  की  कोई  भी  बात
 यह  दुरुस्त  हैं  कि  हम  ने  इस  बिल  में  कोई

 बिल  के  इन्दर  नहीं  है  ।  मुमकिन हैं  कि
 अमेंडमेंट्स  नहीं  भेजी  ह  ।

 हम  ने  इस  को

 जसे  कि  श्री  गुहा  ने  फरमाया  कोई  डायरेक्टरी
 सिलेक्ट  कमेटी  के  करने  का  मतालिब

 ईश  कर  गया  हो  कि  जब  फैसला  होना
 भी  नहीं  किया  है

 ।
 सच

 तो
 यह  है

 कि  हममें से
 हो  तो  वह  वहां  पर  मौजूद न  हो  ।  पहले भी  में

 बहुत  से  लोग  इस  के  अन्दरूनी  मामलात से
 ने  रिपोर्ट  में  देखा  है  कि  जब  कर्जा  दिया  गया  वाकिफ  भी  नहीं  हूं  ।  ज्यादातर  वाक़फ़ियत

 तो  जब  उस  पर  फैसला  किया  गया  उस
 उन्हीं  लोगों  को  जो  कि  इन्क्वायरी  कमेटी

 लोन  लेने  वालों ने  वोट  नहीं  दिया  ।  में  समझता  में  हम  ने  तो  fan  उन्बवायरी  कमेटी  की "

 बोट न  देना  ही  काफी  नहीं  हूं  ।  इस  से  भी
 रिपोर्ट  पढ़ी  थी  और  उस  की  मोटी  मोटी  बातें

 ज्यादा  हम  उम्मीद  करते  हैं  कि  हमारे  डायरेक्टर  देखी थीं  ।  उस  के  आगे  हम  ने  ज्यादा  गौर  नहीं
 साहिबान  जो  इंडस्ट्रियलिस्ट  हैं  और  जो

 किया  ।  लेकिन  में  यह  तस्लीम  करता हूं  कि
 अपने  को  देश-भक्त  कहते  हें  अपने  वास्ते

 अमेंडमेंट्स
 न

 भेज
 कर  हम  ने  गठती  की  है

 ।
 कज  न  ले  कर  एक  acl  मिसाल  कायम

 अगर  हम  चाहते  कि  जो  बातें  रह  गई  उन
 करेंगे  सनौर  यह  बतायेंगे  कि  उन्हों  ने  बेहतर  को  अमेंडमेंट्स  के  जरिये  बिल  मे  दाखिल  कर
 तरीके से  अरपना  काम  किया  है  |  इस  के  साथ  ही

 दिया  तो  हम  ऐसा  कर  सकते  थे  और

 साथ
 में अजे  करना  चाहता  हुं  कि  जो  कर्ज  मुझे  उम्मीद  है  कि  वे  श्रमेंडमेंट्स इस  हाउस  में

 इन  को  fear  जाता  हूँ  वह  रजिस्टर में  दर्ज  पास  कर  दी  जातीं  और  गुहा  साहब
 भी

 उनको

 क्यों  नहीं  किया  उसे  छिपा  कर  क्यों  रखा
 मन्जूर  फरमा  लेते

 ।
 लेकिन  में  समझता हूं  कि

 जाता हूं  ।  यह  सब  बातें  जो  कि  ऐट  में  पानी  अब  भी  हमारे  पास  इस  का  इलाज  है  ।  में

 चाहियें  थीं  site  जो  कि  arg  नहीं  हें  इन  के
 करना  चाहता  हूं  गवर्नमेंट की  रूठ

 वास्ते  ा ष्त हां  साहब  जिम्मेवार  हें  शौर  अब  उन  मेकिंग  पावर  बड़ी  WITS  |  गवर्नमेंट केग

 को  चाहिये  कि  वह  इन  बातों  कों  रूल्स  में  लायें  |  इस  बात  का  अख्तियार  है  कि  वह  जो  डायरेक्शन

 मुझे  खुशी  हे  कि  इस  बिल  को  कमल  में  लाने  चाहे  दे  और  उन  को  मनवाये  ।  आखिर  इस  बारे

 किशोर  Sea  बनाने  को  जो  जिम्मेवारी  है  में  शिकायत  क्या  शिकायत  यह  थी  कि

 वह  फाइनेंस  मिनिस्टरी  की  जिस  के  wax  गवर्नमेंट  ने  कोई  डायरेक्शन  नहीं  दी

 कि
 गुहा  साहब  भी  हें  कौर  जिन  पर  कि  हम  को  और  वह  सोती  रही

 ।
 में  चाहता हता  हुं  कि  गवन मेंट

 पूरा  भरोसा  है  ।  इसके  साथ  श्राप  यह  न  समझें  अब  जाग  उठ  और  वे  जरूरी  डायरेक्यन्ज दे

 कि  में  यह  कह  कर  उम  की  खुशामद  कर  रहा
 जो  कि  उस  को

 देनी  चाहिये
 ।  इस  के
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 ठाकुर  दास  भागन े]

 जो  सिफारिश  की  गई  वे  ज्यादातर  माइकल
 जाती  हैँ--बहुत  अच्छी  हैं  और  इसलिये  इत  विल

 थीं  ।  अगर इस  के  बावजूद कोई  कमी  रह  गई
 को  पास  करने  में  हम  किसी  किस्म  का  कोई

 तो  सूतज  के  जरिये  उस  को  पुरा  किया  जाये  ।  पसोपेश  नहीं  लेकिन  साथ ही  में  यह  अज्ज

 ss
 जहां  तक  हमारे  और  गह  साहब  के  किये  बिना  नहीं  रह  सकता  कि  हम  को  तब  तक

 निगाह का को  ताल्लुक  उस  में  कोई  फर्क  नहीं
 शान्ति  न  होगी  जर  तक  बजरिया  wea  के

 हम  एक  ही  दिल  के  ह  ।  हम  सिंह  यह  चाहते  हैं
 या  डाइरेक्शन्ज  के  गवर्नमेंट  एपी  बातें  नाफिज

 कि  सब्र  खराबियों  को  दूर  कर  दिया  जाये  न  कर  ऐसा  इन्तजाम न  कर
 जिस

 से
 जो

 और  म्यूज  के  जिन  सिफारिश  को  अव  तक  होती  रही  वे  आईन्दा

 पैदा  नहों  सर्के  और  जो  रूल्स  बनाये
 वह  मानते  उन  को  बिल  में  एम्बाडी  कर

 लिया  जाय  |  मसलन  अगर  पचास  लाख  रुपये  उन  की  पूरी  पाबन्दी हो

 से  ज्यादा  कोई  कर्जा  दिया  तो  पहले  आखिर  में  में  आप  की  इजाजत  से  यह
 re  की  सेक्शन  ली  जाये  |  यहां  यह  तो  दर्ज

 दोहराना  चाहता  हुं  कि  इन  राज  के  वजद
 नह

 le  fe  यह  कारपोरेशन  सिफ  छोटी  और re  हम  तब  तक  अपना  फर्ज  अदा  नहीं

 मीडियम-स्केल  इंडस्ट्रीज  के  लिये  है  ।  इस  में  जब  तक  कि  हम  तमाम  पब्लिक  कार्पोरेशन

 सब  को  हक  हासिल  हैं  ।  इसलिय ेग  सकता  हैं  के  मामलात को  उन  की  छानबीन करने

 कि  किसी  केस  में  पचास  लाख  से  ज्यादा--एक
 और  उन  को  कमलेश  करने  के  लिये  एक  कमेटी

 करोड़  रुपये-क्यों  की  जरूरत  हो  ।  श्रीमती  न  बनायें  ।  पब्लिक  कारपोरेशन  देखने

 सुचेता  कृपा लानी  ने  यह  नहीं  कहां  कि  पचास  का  हमारा  हक  है  और  यह  काम  हम  महज

 लाखਂ  रुपये  से  ज्यादा  कर्जा  न  दिया  जाय  |  रूल्स  के  जरिये  नहीं  कर  क्योंकि  हम

 बह  सिंह  यह  कहती  &  कि  गवर्नमेंट  की  सेक्शन  जानते  हं  fe  गवर्नमेंट  के  सब  किस्म  के

 ली  मामला  खला  और  साफ  हो  और  wen  के  होते  हुए  भी  कितनी  खराबियाँ  होती

 अगर
 जरूरत  हो  तो

 दिया
 जाय

 ।
 मेरी  समझ  ह  |

 में  नहीं  आता  कि  बल्ज  में  यह  sta  डाल  देने

 से  क्या  खराबी  होती  हैं  ।  गवर्नमेंट  कहती  है  कि
 श्री  टी ०  एस  fag

 :  मेरे  विचार  से  संशोधक  विधेयक  में
 हम  से  पूछे  बिना  वह  कर्जा  नहीं  दिया  जा  सकता

 एक  मुख्य  मांग  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  हैं
 ।

 हू  ।  तो  फिर  यह  बात  रूल्स  में  लिख  में  क्या

 और  वह  यह  हैं  कि
 अब

 सभापति
 का

 पद
 za है

 ?  जहां  तक  इन  मामलात  का  ताल्लुक
 हुआ  करेगा  और  इस  के  स्थान  प्रबन्ध

 वे  सब  इस  किस्म  के  जिन  के  वर  में  दो
 निदेशक  के  पद  को  समाप्त  कर  दिया  जायगा  ॥

 रायें  नहीं  हो  सकती  हूँ  ।  फिर  रूल  या  कानून

 के  बनाने  में  क्यों  किसी  किस्म  का  हँसिटेशन  में  सिद्धान्त  रूप  से  इस  बात  से  भी  सहमत

 क्यों  पसोपेश  हैं  ?  क्यों  दूसरी  साइड  को  यह  हूं  कि  समवायों  के  निदेशकों  को  ऋण  न  दिया

 कहने  का  मौका  दिया  जाता है  कि  जो  काम  करना  जाया  करे  ।  समवाय  विधि  के  starr  रूप

 ae  नहीं  किया  जा  रहा  हालांकि  में  भी  ऐसा  उपबन्ध  मौजद  है  ।  में  विरोध

 गवर्नमेंट  मानती  ह  कि  वह  काम  दुरुस्त  करूंगा  कि  में  समवाय  विधि  में  अब  संशोधन

 जहां  तक  इंस  बिल  का  ताल्लुक  हस  में  कोर्ड  करते  समय  इस  बात  का  उपबन्ध  किया  जाये

 ऐसी  चीज  नहीं  जिस  पर  हम  क्रिटीसिज्म  जिस  स  निदेशक  लोग  अपनी  हैसियत  का
 कर

 सकें
 ।

 इस  की  प्राविजन्ज-जहां तक  कि  वे
 दुरुपयोग

 न
 कर  सकें

 |
 यह  एक  बहुत  उन्नत
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 mae  हमारी  संसदीय  पद्धति  के  अन्तर्गत प्रकार  का  सिद्धान्त  है  तथा  मुझे  पूर्णतः  विश्वास

 हैं  कि
 माननीय  मंत्री  को  इस  के  स्वीकार  करने  प्राक्कलन  लोक  लेखा  समिति

 में  कोई  आपत्ति  नहों  होगी  ।  तथा  स्थायी  वित्त  समिति  आदि  समितियों  की

 व्यवस्था  की  गई  है  तो  भी  में  श्रीमति  सुचेता ठाकर  दास  भागने  पीठासीन

 हुए
 qed  के  इस  सुझाव  से  सहमत  हूं  कि

 इस  सभा  की  एक  सार्वजनिक  निगम  समिति

 में  समझता  हैं  जेसा  कि  लेखापरीक्षा  बनाई  जानी  चाहिये  ।  साथ  ही  इस  समिति  को

 प्रतिवेदन  से  प्रगट  होता--कि  हम  ने  वित्त  लेखा  परीक्षा  आधार  पर  कायें  करना  चाहिये

 निगम  के  बनने  के  बाद  इस  के  कार्य  सम्पादन  राजकीय  नियंत्रण  से  sit  में  स्वयं  एक

 को  देव  रेव  रवी  में  उपेक्षा की  है  ।  ऐसा  ही  काम  करन  का  उत्साह  नहीं  रह  जाता  ।

 दूसरे  स्वायत्त  निकायों  के  बारे  में  हुआ  है  ।  अतएव  एसी  समिति  को  केवल  लेखापरीक्षा

 हम  प्रायः  सभी  बातों  को  ऐसे  निकायों  ग्रा घार  पर  ही  कार्य  रखना  चाहिये  ठीक  उसी

 पर  ही  छोड़  देते  ह  ।  हमें  निरन्तर  सके  ye  से  जिस  तरह  कि  एक  निर्देशक  are

 इता  चाहिये  |  केवल  प्रकार  से  fret  समवाय  के  को  चलाता  है
 ।

 वाद  सम्यक  रूप  कायथ  कर  सकेगा  |  ma  दिति  का  प्रबन्ध  हाय  पालिक  पर  छोड़

 दिया  जाना
 मुझे  यह  जान  कर  दुःख  हुआ  कि  वित्त

 निगम  की  स्थापना  के  बाद  कोई  नियम  नहीं  aa  cea  यह  है  fa  क्या  लोक-लेखा  समिति

 बनायें  गये  |  औद्योगिक  वित्त  निगम  को  इस  कृत्य  को  निभा  सकती  हूं  नही ं।

 भी  अपने
 बताये  नियमों  के  अनुसार  काम  करने  यदि  इस  समिति  की  हम  कई  एक  उ  समितियां

 दिया  गया  है  जो  एक  गलत  बात  है  ।  बना  दें  तो  एसा  करना  सम्भव  हो  सकेंगी

 फिर  भी  सार  प्रशन  की  विस्तृत  जांच  किये

 में  ऐसा  अनुभव  करता  कि  किसी  बिना  हमें  कोई  खतरा  मोल  नहीं  लेना  चाहिए

 औद्योगिक  व्यवसाय  के  सम्बन्ध  में  वित्तीय  इस  कारण में  इस  विधेयक  में  ऐसे  उपबन्ध

 व्यवसाय  करने  में  आप  बैंकिंग  नियम  को
 के  रखे  जाने  के  पक्ष  a  नहीं हूं  ।

 कठोरता  से  लाग  नहीं  कर  सकते  |  सोदपुर  के  में  समझता हुं  fe  को  इस  के

 शीरे  के  कारखाने  के  विषय  में  बड़ी  गलती  यह  वर्तमान  रूप में  पारित  करना  चाहिये  ।  यदि

 हुई  कि  धन  को  छोटी  छोटी  राशियों  में  दिया
 सभा  चाहे  तो  नियमों  के  पटल  पर  रखे  जाने

 गया  हूं  ।  हमें  वित्तीय  सहायता  के  देने  में  बनिये
 के  बाद  उस  पर  चर्चा कर  सकती  हें  ।

 की  मनोवृत्ति  को  नहीं  अपनाना  चाहिये  ।  केवल

 इसी  प्रकार  से  हमारे  उद्योग  उन्नत  हो  सकेंगे  ।  श्री  एस०  एन०  दास  :

 सभी  नियमों  के  zara  में  औद्योगिक  जो  विधेयक इस  सदन  के  सामन ेहैं  उस  का

 व्यवस्था  के  नियमों  सामने  रखना  जहां  तक  मेरा  ख्याल  है  किसी  मेम्बर  ने  पिसी

 चाहियें  ।  प्रकार  का  विरोध  नहीं  दिया है  और  a  मेरा

 इस
 विधेय  Fe

 का  कोई  विरोध

 जहां  त  ४  इस  संशोध  क  विधेय  का  सम्बन्ध
 करने का  है  ।

 कुछेक  खण्डों  के  बढ़ान  से  ही  स्थिति  में
 लेकिन  सब  से  पहली  बात॑  जिस  पर  में

 सुधार  नहीं  हो  सकेंगी  ।  नियमों  को  उचित  कुछ  डालना  चाहूंगा  वह  यह  हैं  कि
 रूप  से  बनाया  जाना  चाहिये  ।  जब  इस  प्रकार  का  कारपोरेशन  हिन्दुस्तान
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 एस०  एन०

 रिपोर्ट  में  स्पष्ट  लिखा  है  और  हमारा
 में  पहले  पहल  स्थापित  किया  गया  तो

 सर
 गर

 की  यह  जिम्मेवारी  थी  ह  उसको  स्थापित  करने  अनुभव  हम  को  बतलाता  है  कि  संस्था
 कं

 के
 बाद  इस  बात  पर  ध्यान  देती  fo  वह

 सम्बन्ध  की  सारी  कि  कितनी  कमेटियां

 कब  कब  होंगी  ak  कैसे  होंगी  आदि
 कारपोरेशन  अपना  काम  ठीर  तरह से

 करता  है  या  नहीं  |  इसਂ  से  पहले  हिन्दुस्तान
 रेग्यूलेशन  के  aes  ays  |

 उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  या  उद्योगों  लेकिन  इस  कानून  के  श्रीधर  इस  को  धुरा

 को  चलान  के  लिए  कोई  एसी  संस्था  स्थापित  करने  के  लिये  बहुत  सी  बातें हम  कानून  में

 नहीं  की  गई  थी  जो  ४  कारोबार  को  चलाने  नहीं  रख  सकते  चूंकि  उसकी  मोटाई  बढ़

 के  लिये  पूंजी के  रूप  में
 रुपया  इसलिये  मेरा

 उस  सब  के  सम्बन्ध  में  नियम  में  सरकार

 ख्याल  हे  कि  इसकी  तरफ  शुरू  से  ही  सरकार
 को  को

 सारी  चीजों  को  लाना  चाहिये
 था  ।

 पुरा  ध्यान  चाहिए  था  |  में  समझता हूं  कर्जा  इत्यादि  देने  में  या  छान  बीन  करन  में

 कि  इस  मामले  में  सरकार  ने  पूरी
 उपेक्षा

 की  जो  भी  गड़बड़ी हुई  इसी  कारण हुई  हूँ  ।

 जब  हम  श्रीमती  सुचेता  कृपलानी  जी  की
 इसलिये  में  समझता  हूं  कि  wa  सरकार

 झर

 रिपोर्ट  को  कौर  ब्राजील  रिपीर्ट  पढ़ते  हूं  संसद  जब  इस  तरह  का  कोई  कानून  पास

 लो  उन  से  यह  साफ  मालूम  होता  है  कि  सरकार  करे  तो  सरकार  को  उस  के  सम्बन्ध  में  नियम

 इस  संस्था  के  प्रति  निगरानी  करने  को  बनाने की  सब  से  पहले  ध्यान  देना

 आदेश  जारी  करने  की  और  नियम  क्योंकि  कानून  में  at  मोटी  मोटी

 बनाते  की  अपनी  जिम्मेवारी  को  बातों  को  ही  लिया  जा  सकता  है  कौर  ज्यादातर

 बातें  जिन  से  का  संचालन  ठीक पूरा  नहीं  या  ।  पब्लिक  एकाउंट  कमेटी

 के  मेम्बर  की  हैसियत  से  जब  हमको
 इस  संस्था  से  होता  वह  नियम  के  अन्दर  प्रात  हैं  ।

 के  सम्बन्ध  में  रिपोर्ट  के  आधार  पर  छान
 एक  दुसरी  बात  जिस

 की
 तरफ  में  इशारा

 बीन  करने का  मौका  सिला  तो  हमको  मालूम  करना  चाहूंगा  शर
 वह  यह  हे  कि  जब  इस  तरह

 ga  कि  कानून  के  wat
 सरकार

 को  यह  की  एक  नई  संस्था  तो  नई  संस्था  के

 afar मिला  हुमा  था  कि  वह  इस  संस्था  को  जो  डाइरेक्टर  Rafer

 चलाने  के  लिये  नियम  बनाये
 ।

 लेकिन  हमें  यह  डाइरेक्टर  नियुक्त  हुए उन
 के  पास  अनुभव

 जान  कर  झ्राइचय  हुआ
 सरकार

 ने
 अपने

 की  बहुत  कमी
 थी

 कौर  स्पष्ट  है  कि  इस

 इस  शभ्रधिकार को  प्रयोग  नहीं
 शिष्य  |  हमको  तरह की  संस्था  का  संचालन हमारे  मुल्क में

 यह  बतलाया गया  कि  चूंकि  इस  कारपोरेशन ने  नहीं  श्श्  कौर  पहले  पहल  केन्द्र  ने  इस  तरह  की

 एक  रेगुलेशन  बना  लिया है  वह  सरकार  संस्था
 का  निर्माण  किया

 |
 उस  में  जो  डाइरेक्टर्स

 की  राय  से  हूँ  इसलिये  सरकार
 ने

 इस  बात  की  झ्रावव्यकता  नहीं  समझी
 फि

 वे  अनुभव  कहां  से  प्राप्त  कर  सकते  थे  ।  मेरा

 वह  कानून  की  धारा ग्र ों  को  कार्यान्वित  कराने
 ख्याल  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  दूसरी

 के  लिये  नियम  बनावे  ।  में  समझता हूं  कि  यह  बड़ी  गलती  की  |  उस
 को  समय  समय

 बहुत  बड़ी  उपेक्षा है  जो
 सरकार

 ने
 अपने  पर  ५  डाइरेक्टिव्स  निकालने

 कर्तव्य  का  पालन करने  में  की  है
 में  समझता  दै  देना  चाहिये  था  कि  कोन  सा  उद्योग

 हूं  कि  जो  कुछ  गड़बड़ी  कौर  कठिनाई  पदा  हुई
 कौन  से  इलाके  में  किस  तरह  से  चलाया  जा  सकता

 हूँ  यह  उसी  उपेक्षा के  कारण हुई  हे  सभापति  waar  किस  उद्योग  को  प्रोत्साहन  देना
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 चाहिये  किस  उद्योग  को  प्राथमिकता  उन्हों  ने  तलंवडी  देते  वक्त  यह  नहीं  देखा  कि

 देनी  चाहिये  ।  इस  सम्बन्ध  में  सेंट्रल  गवन  मेंट
 आया  इस  की  तरक्की  होनी  भी  चाहिये  या

 ने  शायद  नहीं  के  बराबर  rear  जारी  नहीं  |  अथवा  किस  की  तरक्की  पहले  होनी

 में  समझता हूं  कि  यह  केन्द्रीय  सरकार  की  चाहिये  और  किस  की  पीछे  होनी

 दूसरी  गलती  हैं  ।  इस  वजह  से  में  समझता हूं  इस  बात  का  कोई  ख्याल  नहीं  इस  वजह

 कि  भविष्य में  यह  संस्था  जो  हमारे  झर  यौगिक  से  भी  इस  संस्था  के  संचालन  में  बड़ी  खराबी

 संस्था त्रों को को  चलाने वाली  है  निगम  आई
 |
 में  समझता  हूं  कि  इस  संस्था  के  जो

 कारपोरेशन बनाने  वाली  उस  के  सम्बन्ध  कार्यकर्ता  होंगे  उन  के  erst  आफ  स्विस

 में  यदि  wea  में  ही  जनता  का  यह  ख्याल  हो  और  कंडीशंस  आफ  सर्विस  के  सम्बन्ध  में  सरकार

 जाय  कि  इस  तरह  की  संस्था  ठीक से  काम  नहीं  को  अपने  नियम  के  द्वारा  जो  आतें  निर्घारित

 करती  है  श्र  इस  तरह  की  संस्था  के  संचालन  में  करनी  चाहियें  यह  अगर  कुल  रेगलेशन्स के के  अन्दर

 बड़ी  कमियां  होती  हैं  कौर  पक्षपात  होता  छोड़  दिया  तो  मेरा  ख्याल  है  कि

 तो
 में  समझता  हूं  कि  हमारा  भविष्य  जो

 फिर  उसी  तरह  को  गड़बड़ी  होगी  जिस  तरह  की

 प्रजातन्त्र  का  भविष्य  यह  उज्जवल  नहीं  गड़बड़ी अभी  हो  चुकी  हैं

 होगा  |  इसलिये  सरकार  की  जवाबदेही  कौर

 खास  तौर  से  फाइनेंस  मिनिस्टर  की  जवाबदेही
 एक  दूसरी  बात  जिस  के  सम्बन्ध  में  में

 कुछ  कहना  चाहूंगा  वह  यह  है  कि  चेयरमैन
 थी कि  वह  इस  बात  को  देखते  कि  जो  संस्था

 और  खास कर  के  क्योंकि  जनरल  मेनेजर
 हमਂ ने  निर्माण  की  उस  को  कया  कया  आदेश

 नियुक्त  होने  वाले  उनके  सम्बन्ध  में  जैसा  कि
 दिये  जायें  जिस  को  कि  झ्राधार  मान कर  वह

 सभापति  आप  ने  भी  कहा  और  बाज
 संस्था  ठीक  ठीक  अपने  कामों  को  अंजाम

 देती ।  इन  बातों  को  ध्यान  दिला
 सदस्यों  ने  भी  में  समझता  हूं  कि

 ऐसे  किसी  काम  के  संचालन के  लिये  नियम
 कर  में  एक  बात  और  कहना  चाहुंगा  |

 और  कानून  बनाना  ही  काफी  नहीं  बल्कि उस

 अभी  जो  संशोधन  हमारे  सामने  आया
 के

 संचालन  के  लिये  नौ  आदमी
 नियुक्त  किया

 उसमें  दिया  गया  हैं  कि  जो  इस  संस्था  के  कर्मचारी  जाता हे  या  निर्दोश  करते के  लिये  ऊपर

 लोग
 अफसर  लोग  उन  के  वेतन  आदि  अफसर  होता  उस  के  व्यक्तित्व पर  भी

 के  सम्बन्ध  शर्तें  बहुत कुछ  करता  खास  कर  ऐसे

 उन  के  सम्बन्ध  में  कारपोरेशन  ही  रेगुलेशन  कामों में  जहां  कि  किसी  कारोबार को  कर्जा

 बनायेगी
 में  समझता  हुं  कि  यह  उचित  नहीं  देने  की  बात  हो  था  किसी  प्रकार  की  सहायता

 हमने  देखा  हूं  कि  इस  संस्था  के  जो  कर्मचारी  देने  की  बात  हो  |  हमारे  भारतवर्ष  जैसे  देवा  में

 अफसर  उन  की  नियुक्ति  उन  के  जहां एक  दूसरे  का  सम्बन्ध  बहुत  ज्यादा  होता

 प्रोमोशन में  और उन  के  वेतन  आदि  की  हू  और  सम्बन्ध का  असर  होता  परिचय का

 बढ़ती  के  सम्बन्ध  में  किसी  भी  सिद्धान्त  अथवा  भी  असर  होता  वहां  एंसी  संस्थाओं  में  जो

 नियम का  पालन  नहीं  किया  गया  ।  मैनेजिंग  paar  नियुक्त  किये
 जो  चेयरमैन  या

 डायरेक्टर  ने  मनमानी  चाहा  जनरल
 नियुक्त  किये  उनके

 तरक्की  दे  दी
 और

 जिसे  चाहा  नियुक्त  कर
 व्यक्तित्व  पर  बहुत  कुछ  निर्भर  करता  है  ।  मेरा

 और  यह  नहीं  देखा  कि  जिस  काम  के  जहां
 तके

 ख्याल  हैं  इस  तरह  की  संस्था  के  निर्माण

 लिए  अमुक  शख्स  नियुक्त  किया  गया  है  वह  उस  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  जितनी  सावधानी

 काम
 को  अंजाम  देने  के  छाया  है  भी  या  नहीं  sie  चाहिये  कि  कौन  सा  व्यक्ति किस  काम
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 के  उपयुक्त  सरकार  नहीं  बताते  संस्था  में  जो  मननीय  मैनेजर

 a
 2  और  उस  का  नतीजा  यह  होता  हैं  कि  और  चेयरमैन  होते  उन  की  गलती  से  इस

 सरकार  की  बदनामी  STAT  है  और  सरकार  क  संस्था  को  अगर  असफलता  हो  जाती  है  तो

 बदनामी  होने  के  साथ  साथ  यह  भी  बात  सब  जनता  बहुत  घबड़ा  जाती  हू  ।  जनता  यह

 पर  फल  जाती  है  कि  किसी  भी  तरह  की  संस्था  सोच  नहीं  सकती  हैं  कि  इतने  बड़े-बड़े  काम

 जो  सरकार  द्वारा  चलाई  जाती  वह  नहीं  जो  सरकार के  हाथ में  आने  वाले  सर  हर

 चल सकती हैे  ।  उन  को  किस  तरह  से  सफलतापूर्वक  अंजाम  दे

 सकेगी  ।  इसलिये  जब  हम  इस  तरह  की  संस्था

 म॑  यहां  एक  बात  का  और  भी  जिक्र  करना  को  स्थापना  करें  तो  उस  संस्था  में  जो  हम

 चाहता हुं  और  वह  यह  हैं  कि  इस  देश  में  यह  कर्मचारी  रखते  उत  संस्था  को  जो  संचालक

 उठा  हुआ है  कि  आगे  जो  हम  बड़े  बड़े  देते  निर्देशक  नियुक्त  करते  उन  के  चुनाव

 करो  शर  अपने  हाथ  में  लेने  वाल  वे  सब  क्या  में  हम  को  अड़ी  सावधानी  बरतनी  चाहिये  ।

 सरकारी  डिपार्टमेंट्स  के  जरिये  चलाये  जायें

 या  किसी  स्वतन्त्र  संस्था  के  जरिये  चलाये  जायें  एक  सुझाव  अभी  इस  सदन  के  सामने

 यह  विवाद  अभी  तक  खत्म  नहीं  हुआ  और  आया  कि  जब  हम  इस  तरह  की  स्वतन्त्र

 सरकार ने  भी  अभी  इस  बात  पर  अपनी  नीति
 संस्थाओं  का  निर्माण  कारोबार  चलाने  के  लिये

 की  घोषणा  नहीं  यद्यपि  सुना  जाता  है  कि  करने  जा  रहे  और  सरकार  के  द्वारा  उस  की

 कम्पनीज  बिल  जो  हमारे  सामने  आने  वाला  निगरानी  भी  नहीं  होती  और  संस्था  की  जो

 @)  उस  में  सरकार  चाहती है  कि  इस  तरह  क  जवाबदेही  उन  संस्थाओं  के  सं  बालन  में  होती

 उस  जवाबदेही  को  ससंद  के  सदस्य जो  अड़े  बड़े  कारोबार  होंगे  जनता  के  हित  के  लिए

 ठीक  तरह  नहीं  सकते देवा  की  तरक्की  के  चाहे  वह  उद्योग  के

 चाहे  फाइनेंस  के  हों  अथवा  बैंकिंग  के  जो  इसलिये  आवश्यकता  बतलाई  गई  हैँ  कि

 भी  काम  सरकार  अपने  हाथ  में  लेना  चाहेगी  एक  ऐसी  समिति  का  निर्माण  हो  जिस  में

 उस  को  वह  प्राइवेट  fofazs  कम्पनी  के  संसद्  के  सदस्य  रहें  और  वह  समिति  बराबर

 जरिये  से  कर  सकती है  ।  मेरा  ख्याल है  कि  हम  इस  तरह  की  संस्थाओं  के  संचालन  की  देखभाल

 जांच  उनकी  गलतियों  को  बतायें अपने  देश  में  इस  तरह  के  प्रयत्न  करें  फि

 इस  तरह  की  बड़ी  बड़ी  जो  जिम्मेदारियां  हूं  और  अपनी  सिफारिश  और  सुझाव
 = ry

 जो  की  तरक्की  ९  पुरा  सम्बन्ध  रखने  वाली  ताकि  इस  तरह  की  संस्थायें  ठीक  से  चलें  ।

 उन  को  हम  सरकारी  विभाग  के  जरिये  से  यह  सुझाव  विचारणीय  अवश्य  लेकिन  जहां

 न  चलवाये  ।  सरकार  के  विभाग  के  जरिये  से  तक  मे ंने  विचार  किया  में  समझता  हं  कि

 काम  करने  में  क्या  क्या  बुराइयां  FAT  क्या  fan  कमेटी  के  संगठन  से  यह  काम  होने  वाला

 नहीं  है  और  खास  तौर  से  इस  सदन  के  सदस्यों कठिनाइयां  और  किस  Ate  क्राम  तरक्की

 नहीं कर  पाता  वह  सब  हमें  मालूम  की  जो  बनी  हुई  कमेटी  माफ  करेंगे  माननीय

 अभी  मेरे  पास  समय  नहों  है  कि  में  इस  विषय  सदस्य  जब
 में  यह  कहूं  कि  इस  सदन के

 में और  गहरे  में  जाऊ  और  आप  को  उस  के  सदस्य  उस  समिति  में  रह  कर  अपनी

 सम्बन्ध  में  लेकिन  मेँ  इतना  कहना  जिम्मेदारी  का  ठीक  से  पालन  इस

 चाहता  हूं  कि  इस  तरह  की  संस्था  की  स्थापना  की
 क्या  गारंटी हूं  ?  हम  यहां पर  सदन  में

 क  वाद  अगर  सरकार  की  उपेक्षा से  या  इस  बेठन  और  देखते  हूं  कि  आज  जब  इतनी
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 सदस्यों  को  मेहनत  और  परिश्रम  कर  के
 सहत्वंपुर्ण  समस्याओं  पर  विचार  हो  रहा

 सर  गर  की  कार्यवाहियों  का  अध्ययन  करने  के
 जो  सरकारी  मंत्रिगण  उन  में  से  कोई  भी

 लिये  और  विभागों  की  कार्यवाहियों  का  अध्ययन
 उपस्थित  नहीं  है  और  मेम्बरों  की  तादाद  कितनी

 करने  के  लिये  आगे  आना  चाहिये  ।  तभी  वह
 हे  यह

 आप
 खुद  अन्दाजा लगा  सकते हूँ  ।

 मेरे  कहने  का  मतलब  यह  नहीं  है  कि  जो
 अपना  पूरा  काम  कर  सकते  हूँ  ।  इसी  लिये

 समिति  के  मैम्बर्स  चूने  वह  सब  बिल्कुल  में  अलग  कमेटी  नाने  के  पक्ष  में  नहीं  हुं
 ।

 बेकार  होंगे  और  कारगर  साबित  नहीं
 हो  सकता है  कि  कॉम  हुए  बढ़

 जाय

 तो  ऐसे  ऐसे  निगम  और  संस्थायें  ड़ी  तादाद
 मेरा  ख्याल  है  कि  इस  तरह  की  किसी  संस्था

 में  कायम  करनी  TS  ।  उस  समय  हो  सकता
 के  संचालन के  लिये  जितनी  जानकारी  और

 जितने  है  कि  इस  प्रकार  की  पृथक  पर्था  की  जरूरत
 अनुभव  जरूरत  होती

 हो  लेकिन  में  चाहूंगा  कि  जो  कमेटी  हैं  उसी
 अध्ययन  और  मेहनत  की  जरूरत

 उतना  मेहनत  और  अध्ययन  हमारे
 कमेटी के  जिम्मे  यह  कार्य रहे  ।  इन  कमेटियों

 संसद  के  सदस्य  आमतौर  पर  कर  यह
 के  मेम्बर  इस  काम  को  पूरा  करें  तो  पर्थाप्त

 संदेहास्पद  यह  में  जनरल  तोर  पर  कहता
 होगा

 के  बारे  में  व्यक्तिगत  तौर  से  नहीं

 कह  सत्ता  लेकिन  मरा  अ्रन्दाज  हैं  कि
 इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  मुझ  कुछ

 जिस  तरह  के  अध्ययन  की  जरूरत  वह
 अधिक  नहीं  कहना  है

 ।
 इस  में  जिन  चीजों  का

 अध्ययन  नहीं  किया  जाता  ह  ।  में  यहां  पर  समावेश किया  गया  है  वह  ऐसी  ह  कि  हो  सकता

 frat  मेम्बर  के  खिलाफ  नहीं  कहना  चाहता  है  कि  अनुभव  के  आधार  पर  उन  में  कुछ

 एस्टिमेट्स  कमेटी  के  खिलाफ  में  व्यक्तिगत  संशोधन की  आवश्यकता  हो  ।  में  एक  बात  और

 रूप  से  कुछ  नहीं  कहना  ल  तन  मरा
 कहना  चाहुंगा

 और
 वह  यह  है  कि  इस  में  बहुत

 अनुभव  बताता  है  fs  इन  संस्थाओं  क  जो  से  सुझाव  हैं  ।  लेकिन  मेरा  ख्याल  है  कि

 सदस्य  चुने  जाते  हूं  उनको  जितना  समय  इन  जहां  और  सुझाव  इस  में  रक्खे  गये  हूं  वहां  एक

 संस्थाओं  के  काम में  लगाना  चाहिये  सुझाव  बहुत  जरूरी  ह  ।  समझता  हुं  कि  उस

 समय  वहू  नहीं  लगाते  हें  ।  यह  जो  संसद  की  दो  को  इस  कानून  के  अन्दर  ही  रखना  चाहिये

 me  कमेटियां  हूं  यदि  इन  कमेटियों  के  सदस्य  था  में  अपने  वित्त  मंत्री  से  प्रार्थना  करूंगा  कि

 अपना  उचित  समय  उन  में  लगावें  और  जो  इंडस्ट्री  फाइनेंस  कारपोरेशन  के  जो

 इन  के  चेयरमन  हें  वह  परिश्रमी  आर  मेहनती  रेक्टर  ०  वह  कर्जा  लें  या  लोन  लेने
 वालो

 हों  ओर  समय  समय  पर  उन  की  बैठक  जो  कम्पनी हूँ  उन  किसी तरह  से  सीधे

 मेरा  ञ करें  तो  जहां  ख्याल  ६  वहू  या  परोक्ष  रूप  में  कमेटी  से  सम्बन्ध हो  तो

 बहुत सी  वित्त  सम्बन्धी
 बातों  की  बहुत  अच्छी  उन  को  कमेटी  में  नहीं  रहना  चाहिये  |  अगर

 तरह  से  निगरानी  कर  सकती हैं  ।  और  वह  वहां हो  तो  इस  प्रकार की  संस्था के  कज

 देख  रख  कर  सकतीं  इस  लिये  देने  के  सम्बन्ध  में  जब  विचार  होने  वाला  हो

 इस  पर  यंहां  विचार  किया  जाय  ।  जहां  तक  उस  के  बहुत  पहले  ही  उस  में  भाग  नहीं  लेना

 मेरा  व्यक्तिगत  ख्याल  में  समझता  हूं  कि  चाहिये
 |

 अगर  यह  कानून  रख  दिया  जाये  तो

 पब्लिक  एकाउन्ट्स  कमेटी  और  एस्टिमेट्स  अच्छा  है  ।  इस  को  रूल्स  के  अन्दर  लाना  ठीक

 कमेटी  को  जोरदार  बनाना  उनको  नहीं  हैं
 ।

 इस  में  बन्धन  हों  जाना  चाहिये  ह

 क्रियाशील  बनाना  उन  के  जश्न  इस  सम्बन्ध  में  विचार  होंगा  कोई
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 एस०  एन०

 सम्बन्धित  मैनेजिंग  डाइरेक्टर उस  में  भाग
 अलग  रह  कर  के  देश की  करने

 नहीं  ले  सकता  है  |
 वाले

 जो
 काम  हैं  उन

 को  ठीक
 से

 कर
 ९१.

 क  में  area  करता  हूं  कि  ऐसा  समय
 में  एक  बार  फिर  कहूंगा  कि  इस  तरह

 जायेगा  भौर  उनके  खिलाफ  किसी  प्रकार
 के  निगम  की  स्थापना  संसद  करती  है  तो

 की  शिकायत  का  मौका  किसी  को  नहीं
 उस

 के  सफल  संचालन  के  लिए  और  हू
 मिलेगा  |

 वहू  निगम  ठीक  तरह  से  काम  कर  इसके

 लिए  अ्रावव्यकता यह  हैं  कि  सरकार  का

 इन  दादों के  साथ  में  इस  विधेयक
 विभाग  फाइनेंस

 मिनिस्ट्री  वह  इस  तरह  की  संस्थाओं
 का  सेन  करता  हूं  और  उम्मीद  करता

 पर  कड़ी  निगरानी  we  |  यह  बात  सही
 हूं  कि  श्रीमती  सुचेता  sore  कमिटी

 की  जो  रिपोर्ट  है  उस  की  सिफारिशों  को
 हैं  कि  हस्तक्षेप  वह  कम  से  कमਂ  करे  लेकिन

 जब  देखे  कि  उसका  संचालन  arr  से
 अधिक  से  अघिक  नियमों  और  wear

 के  इन्दर  लाया  जायेगा  |
 नहीं होता

 or  तो  उसਂ  पर  wader

 नियंत्रण  रक्खे  omit  तक  इसਂ  संस्था  के

 श्री  मोहन  लाल  सकसेना  लखनऊ संचालन  में  जो  अनुभव  हुआ  वह  कमेटी

 की  रिपोर्ट  से  जाहिर  हुआ  ।  इस  लिये  a  जिला  :  औद्योगिक  वित्तीय

 स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  गवर्नेन्स  का  जो  निगम के  सम्बन्ध  में  कुछ  ऐसी  बाते ंहें  जिन

 का  उल्लेख  सभा  में  नहीं  किया  गया  हैं  और डिपार्टमेन्ट  जिस  के  जिम्मे  यह  काम

 था  उसने  ste  अपने  कांस्य  का  म॑  सभा  को
 उन  से  अवगत  कराना  चाहता हूं

 ।

 ~
 पालन  नहीं  वजह  स  इस  निगम  का  सम्बन्ध  केवल  सरकार  द्वारा

 लगायें  गय  धन  और  स्वयं  इस  के  द्वारा  ऋण इस  कारपोरेशन  की  बदनामी  हुई  और

 इस  बात  का  शक  पैदा  हो  गया  कि  इस  रूप  मे  प्राप्त किये  गये  धन  से  नहीं  ८  अपितु

 तरह  की  स्वतंत्र  संस्था  जो  बनाई  जाती  इस  में  गांधी  स्मारक  निधि के  भी  १६२  या

 १६५  लाख  रुपये
 लग

 हुए  यद्यपि  वे  ऋण है  वह  हमारे  देश  में  ठीक  नहीं  चलती

 और  सरकारी  अफ़सरान  के  अन्दर  रूप  में  s  इस  घन
 को

 इस  में  इस  उद्देश्य से

 इस  प्रकार  की  जो  भावना  है  कि सरकारी  नहीं  लगाया गया  था  कि  ३
 प्रतिशत  ३१/,

 प्रतिशत
 ब्याज  प्राप्त  जाये  अपितु इस डिपार्टमेन्ट  ही  इस  तरह  के  बड़े  बड़े

 काम  कर  सकता  ह  स्वतंत्र  संस्था  का  उद्देश्य था  कि इस  का  प्रयोग  गरीबों  के

 कायें  संचालन  करने  में  इतनी  कार्यकुशल  लिये  हो
 ।

 परन्तु  जिनमें  देखता  हं  कि  उस  महान

 व्यक्ति
 की  स्मृति  में  एकत्र  किये  हुए  धन  को नहीं  होती  जितनी  कि  सरकारी  संस्था

 होती  में  समझता  हूं  कि
 इस  तरह

 एक  te  निगम  में  रखा  गया  हैं  जिस  के

 के  मौके  आने  से  उन  के  खयाल  की
 सम्पादन को  सभी  सदस्यों  ने  निन्दा  की हैं

 afte  होती  है  ।  तो  मेरा  सिर  at  से  झुक  जाता  है
 ।

 में  महसूर

 करता  हुं  कि  हम  इस  बात  के  लिये  राष्ट्रपिता
 में  चाहता  हूं  fe  इस  प्रजातंत्रात्मक

 के
 नाम

 पर  गरीबो ंसे  एकत्र  किये  गये  धन  को

 देश  में  इस  तरह  की  संस्थाओं  का  जिस  निगम  में
 यह  धन  लगाया जाये  उस  के

 निर्माण  जो  सरकारी  डिपार्टमेंटों  से  कार्यों  का  उचित  प्रबन्ध  हो  ।
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 0
 मुझे  लेशमात्र  भी  सन्देह  नहीं

 ६  far  |  लेखापरीक्षक  न  इस  पर

 कि  चित्त  मन्त्रालय  ने  इस  निगम  के  कार्यों
 त  भी  है  ।  इतन पर  प्रबन्धक  निर्देशक

 पर  देख  रेख  रखने में  सवर्था  कोताही  की  है  ।  न  उसे  स्वीकृत करा  लिया  है  ate  निदेशक

 बोर्ड  की  काय  पालिका  समिति  से  उस  रानी  को
 श्राप  को  स्मरण  होगा  कि  जब  प्रभारी  मंत्री

 नियमित  करा  लिया  है  ।  एक  और  वित्त  मंत्री
 प्रश्न  किया  मामला  स्थगित  करना

 यह  कहते  ह  कि  उद्योगों के  लिय  अधिक  धन
 पड़ा  था  क्योंकि  वित्त  मंत्री  यहां  उपस्थित

 की  आवश्यकता  कौर  दूसरी  AK  यह
 gat  राज  भी  वह  उपस्थित  नहीं है  ।

 प्रौद्योगिक  वित्तीय  निगम  जिसे  सरकार
 झ  यह  विदित  है  कि  इस  विधेयक  में  एक

 उद्योगों  की  सहायता  करने  के  आ्राथिक
 पूर्णकाल  विनीत  सभापति  नियत  करने  का

 उपबन्ध  > 2
 सहायता  दी  जो  अरपन  परों  पर  खड़ी

 ।  परन्तु  पहले  एक  पूर्ण-काल

 प्रबन्धक  निदेशक  भी  तो  था  ।  अब  उस  की
 सकी  परन्तु  फिर  भी  इसे  भ्र पने  कार्यालय

 बजाय  हम  सभापति  रखेंगे  ।  सम्भव है  कि  के  लिये  ६४  लाख  रुपय  की  लागत  की  इमारत

 पह  उन  लोगों  के  लिय  अन्य  पद  की  व्यवस्था
 बनाने  की  श्रीमती  दे  दी  गई  है  ।  वित्त  मंत्री  का

 मत है  कि  जो  धन  इस  भवन  के  निर्माण  के  व्यय
 डी  जो  meq  निगमों  अथवा  स्थान  म

 योग्य  सित  होते  यदि  उद्दीन  यह  में  उतना  धन  उद्योगों  को  प्राप्त  न  होगा

 न  फिर व  लाख  रुपये  की  हानि  पहिले  ही H  इसे  अच्छा  नहीं  समझता  |

 उठा  TH  ।  में  नहीं  जानता  कि  इस  के  पश्चात् अधिकतर  तो  यह  उस  व्यक्ति  पर  निसार

 क्या  प्  | ह  जो  नियुक्त  किया  जाता  हैं  ।  श्रीमती

 वित्त  मंत्रालय  नें  एक  निदेश  निकाला सकता  कृपा लानी  समिति  के  अन्य

 सदस्यों  के  प्रति  यथोचित  समान  की  दै  कि  उन  निदेशकों  के  नामों  का  एक  रजिस्टर

 बनाना  चाहिये  जो  सेवायों  के  अंशधारी
 भावना  के  में  यह  कहना  चाहता

 कि  उन्होंने  मामल  की  सविस्तार  जांच  परन्तु  उन्हों  ने  इस  पर  कार्यवाही  करने करने से

 नहीं  की  और  कम  से  कमਂ  उन्होंने  इस  इन्कार  कर  दिया  है  |  भ्र भी  श्री  सिंह नें  कहा  था

 निगमਂ  की  कार्यप्रणाली  की  त्रुटियों  arte  कि  लोक  सेवायों  में  यदि  किसी  निदेशक

 की  उस  सोमा  तक  जांच  नहीं  की  हे  किसी  ora  समवाय  का  निदेशक  हो  तो  समवाय

 जिस  सीमा  तक  कि  उन्हें  करनी  चाहिये  दूसरे  समवाय  को
 ऋण

 नहीं  देगा
 ।  परन्तु

 इस  सरकारी  समवाय  में  इस  नियम का  पालन थी  ।  उस  समिति  पहिले  चाह  जो

 दुम  हो  नहीं  किया  जाता  वित्त  मंत्रालय के  निदेश इस  समिति  की  सिफारिशों

 बढ़ती  होने  के  उपरान्त  भी  वित्त  का  उल्लंघन  कर  दिया  गया  है  कौर  एसा

 मंत्रालय  ने  निगम  के  कोय  जांच  प्रतीत  होता  है  कि  इस  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं

 करन  के  लिए  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  है  गई  है  ।  में  नहीं  जानता  कि  इस  लेखापरीक्षण

 इस  बीच  में  प्रबन्ध  निदेशक  ने  भ्र पने  प्रतिवेदन  जिस  में  अ्रनेकों  अनियमितता घरों

 द्वारा  की  गई  अनियमितताओं  को  ठीक  करने  का  उल्लेख  किया  गया  कया  कार्यवाही

 के  निदेशकों  से  संकल्प  स्वीकार  की  गई  है  ।  अब  इस  सब  केਂ  इस

 पदाधिकारी  को  नौकरी  छोडते  समय  छ कराया  |  केवल  इतना  ही  वह  बम्बई  भी

 गया  प्रौढ़  वहां  एक  वकील  से  परामर्श  लिया

 Ste  करिवर  दिया  जाता  दे  ए  रगण

 पर

 शौर  इस  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  से  झ्राठवें  मेरा  WTI  यह  है  कि  इस  पदाधिकारी  को

 अ्रध्याय  का  उत्तर  तयार  करने  के  लिय  उसे  उतने  समय  तक  जब  कि  उस  के  साथ
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 सोहन  लाल

 ठेका  था  स  लिये  ्  करने  दिया  ताकि  करता  हुं  कि  aaa  अनुभव  से

 उस  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  न  की  जा  सके  ।  लाभ  उठायेंगे मर  वे  गलतियां  करेंगे

 लेखापरीक्षण  प्रतिवेदन  से  यह  विदित  हो  गया  जो  हो  चुकी  हें  ।

 है  उस  ने  ५  अ्रधिकारों से  बाहर  कार्य

 इस  पर
 भी

 उसे  कोई  हानि  नहीं  पहुंची है  ।
 श्री  साधन  गुप्त  )  :

 हम  नें  किसी  विशेष  प्रयोजन  से  औद्योगिक  वित्त जांच  समिति  द्वारा  इन  समस्त  झ्नियमितताश्रों

 निगम  की  स्थापना  की  है  ।  जिस  करदाता  को
 का  स्पष्टीकरण  होने  के  पबचात् भी भी  इस  प्रबन्धक

 निदेशक को  कार्य  करने  दिया  |  उसे  कार्य  करने  इस  निगम  की  स्थापना के  लिये
 धन  देने

 को

 कहा गया  था  तो  इस  दुष्टि से  नहीं  कहा  गया  था
 को  भ्र नुम ति क्यों  दी  गई  ?  गर्त  मेरा  आरोप

 यह  है  कि  वित्त  मंत्रालय  ने  जानबूझ
 कुछ  बड़े  बड़े  पूंजीपतियों  को  लाभ  कमाने

 या

 जाने  या  अनजान  में  अ्रपने  कर्तव्य  का  पालन
 ग्लानि  कठिनाइयों  को  पूर्ण  करने  में  सहायता

 करने में  प्रसफल  रहा  है  ।  मंत्रालय ने  इस
 की  जाये  ।  अ्रपितु इस  दुष्टि से  कहा  गया

 था

 कि  राष्ट्रीय  हित  के  लिये  देश  का  उद्योगीकरण
 निगम  के  कार्यों  और  कार्यों  में

 किया  जाये  ।  हमारा  उद्देश्य  उद्योगों का
 विकास

 जो
 उस

 नीति  या  वचनों  केਂ  अनुकूलन न  थे

 करना था  देश  समृद्ध  हो  सके ं। जो  मूल  विधेयक  बनाते  समय  दिये  गये

 की  उपेक्षा  की  है  ।  कौर  ऐसा  करने  में  हमें  कुछ  प्राथमिकतायें

 रखनी  चा  पियें  |  योजना  आयोग  ने  प्राथमिकता यें

 प्रबन्धक  निदेशक  की  बजाय  ड्राप  सभापति  श्र  नादा  की  जाती  है बनाई हूं

 की
 नियुक्ति  करते  हें

 ।  यदि
 श्राप  उस  जेसा ही  कि  राष्ट्रीय  उद्योगों  का  विकास  करने  वाला

 दूसरा  व्यक्ति
 नियुक्त  करते  हें

 अर  उसे  उस  निगम  उन  का  पालन  करेगा  |

 प्रकार  कायें
 करने  देते

 तो  मुझे  विश्वास है  कि  उद्योगों  के  बिकास  के  संबंध  में  हमारा

 कोई  सुधार  न  होगा  |  मेरा  स्वयं का  यह  यह  विचार  न  था  कि  उन  का  विकास

 विचार  है  कि  महत्व  केवल  इस  संशोधन  विधेयक  इस  प्रकार  हो  समस्त  पूजी  कुछ

 का  नहीं  है  ।  आवश्यकता इस  बात  की  थी  मे  लोगों  के  पास  हराकर

 क्रि  इस  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  के  cae  एकत्रित  जाये  |  wa:  विचार  यह

 स्वयं  सरकार  को  नियम  बानाने  चाहियें  थे  |  था  fe  विकसित  होन  वाले  उद्योग  ऐसे

 परन्तु  इस  समय  हम  यह  भी  नहीं  जानते  कि  हों  जिन  में  भ्र नेक ों  लोगों  का  हाथ

 हो  परिणा  बीच  की  श्रेणी  क सरकार  मूल  झ्र धि नियमों  में  क्या  नियम  बनाना

 चाहती  थी  ।  में  चाहता  हं  कि  मंत्री  महोदय
 उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देना  अनिवार्य  है  ।

 यह  झाइ्वासन दें  कि  इस  निगम  के  सभापतित्व  aati  fada  निगम  के  उचित

 को  ऐसा  स्थान  नहीं  समझा  जायेगा  जहां  किसी  कायें  करने  क  fer  इस  नीति

 क  ar
 ऐसे  पदाधिकारी  को  भेजा  जा  सके  जिस  ने  अनिवार्य  इसक

 अरन्य  स्थान  पर  ठीक  काय  न  किया  हो  ।  अब  रिक्त  निगम  लिए  कछ

 तक  जो  हानि  हो  गई  वह  तो  हो  परन्तु  आचरण  की  कोई  ऐसी  नियमावली  होनी  चाहिये

 भी  मेरा  विचार  है  कि  उस  पदाधिकारी के  जिन  से  उस  का  कार्य  सुचारु  रूप  से  चलता  रहे  ।

 आचरण की  कम  से  केम  वित्त  मंत्रालय द्वारा  जिन  से  उन  पर  कोई  सन्देह  न  किया  जा  सके

 जांच  की  जानी  चाहिये  ।  इन  शब्दों  के  साथ  और  जिन  से  यह  विश्वास  हो  जाये  कि

 में  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  att  वित्तीय  निगम  के  प्राधिकारी  उस  का
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 प्रयोग
 अपने  व्यक्तिगत  लाभ  के  लिये  नहीं  इस  बारे  में  कोई  आश्वासन  या  गारन्टी  या

 @ a  सन्तोष  नहीं  होता  है  कि  निर्देश  विद्यमान

 है  कि  इस  निगम  के  कार्यों  में  आचरण  के  ठीक
 अतः  हम  ने  इन  दो  विचारों  से  विधेयक

 तरीके  अपनायें  जायेंगे  ।

 की
 जांच  करनी  हैं

 ।
 और  वे  ये  हू  ।

 क्या
 इस

 विधेयक  में  औद्योगिक  वित्त  निगम  के  सम्बन्ध  अन्त  में  यह  कहना  चाहता हूं  कि

 में  ठीक
 प्रकार  की  नीति  को  उपस्थित  किया  गया

 है  तथा  क्या  इस  में  ऐसी  आचरण-नियमावली
 निश्चय ही  यह  उस  विधेयक से  जो  पहले  था

 कुछ  अच्छा  है
 ।  पहिला

 यह
 प्रत्यक्ष

 रूप
 में

 का
 वर्णन  जिस से  इसे  कोई  बुरा न  कह

 सके  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  यह  विधेयक  इन
 बड़े  बड़े  उद्योगपतियों के  हाथ  में  था  अब  कुछ

 सम्भावना हैं  कि  कोई  ऐसा  व्यक्ति  सभापति

 दोनों  उद्देश्यों  में  से  एक  भी  प्राप्त  नहीं  करता
 है  ।

 जो  बड़े  उद्योगों  से  सम्बद्ध  न  होगा  ।

 इस  में  किसी भी  उस  नीति  का  उल्लेख  नहीं  है
 यद्यपि  यह  गारन्टी  थी  कि  सभापति  का  ड़े

 जिस  के  अनुसार  औद्योगिक  वित्तीय  निगम  काय
 व्यापार से  कोई  सम्बन्ध न  अधिक

 करेगा
 ।

 आचरण  के  नियमों  के  बारे  में  इस  सभा
 विश्वसनीय नहीं  क्योंकि  हम  जानते हैं  कि में  बड़ी  बहस  हुई है

 |  इतने  पर  भी  इस  विधेयक
 बड़े  व्यापारियों  के  प्रति  सरकार  का  क्या

 अनिधिमतताओं  के  विरुद्ध  संरक्षण  का

 उपबन्ध  करने  के  कोई  प्रयत्न  नहीं  किया
 दृष्टिकोण  हैं  ।  सम्भव  है  कि  सभापति  के  रूप  में

 बड़े  उद्योगों  का  कोई  प्रतिनिधि  ही  नियुक्त या
 यह  बहुत  निराशाजनक  बात  है  ।

 किया  जाय  |  भारत  का  राज्य  बेक  विधेयक  पर

 वैतनिक  सभापति  के  उपलब्ध  करना  ही
 विचार  करते  समय  श्री  सी०  डी०  देशमुख

 ने  कहा था  कि  सरकार  मानव  को  बड़े  उद्योगों पर्याप्त
 नहीं  क्योंकि  वह  औद्योगिक  वित्तीय

 निगम  के
 बुरे  कार्य  की  पूर्ण  गारन्टी  नहीं  है  ।

 और  छोटे  उद्योगों  में  विभक्त  नहीं  करती  |

 परन्तु  वास्तविकता  यही  है  कि  उद्योगपति जांच  समिति  ने  बहुत  सी  सिफारिशें  की  हूँ  ।

 और  उन  में  से  बहुत  थोड़ी  विधेयक  में  सम्मिलित  इन्हीं  दो  वर्गों  में  विभक्त  हें  ।  अतः  में  सरकार  से

 गम्भीर  रता पूर्ण  निवेदन  करता हूं  कि  ae की  गई  हैँ  ।  उन
 में  से  कुछ  के  बारे  में  माननीय

 Tat  कहते  हैं  कि  सिद्धान्त  रूप  में  उन्हें  सुचेता  कृपलानी समिति  की
 उन  सिफारिशों को

 कारक  केए जिता  पया है  |  यह
 कार्यान्वित करे  जो  औद्योगिक  वित्त  निगम  को

 उचित  आधार  पर  लाना  चाहती है  ।  द्वितीय रिश
 की  गई  थी  कि  ५०  लाख  रुपये  से  अधिक  के

 ऋण
 के  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वीकृति  हम  चाहते  हैं  कि  सरकार  औद्योगिक  वित्तीय

 निगम  की  बीच  के  उद्योगों  को  प्रोत्साहन
 लेनी  चाहिये

 ।
 कहा  जाता  हँ  कि  इस  सम्बन्ध में

 एक  निर्देश  निकाला  गया  है  ।  उस  निगम  में  किसी  देने  और  राष्ट्रीय  हित  के  उद्योगों  को

 निर्देश  से  क्या  लाभ  जिस  ने  बार  बार  सारे  देने  की  नीति  निर्धारित करे
 ।

 जांच

 समिति  के  प्रतिवेदन  से  जो  भी  सिद्धान्त  सरकार नियमों  का  उल्लंघन  किया  हो  ।  श्रीमती

 सुचेता  कृपलानी  समिति  द्वारा  कड़ी  आलोचना
 ने  स्वीकार  किया  हैं  वह  स्वयं  विधेयक  में

 लित  किया  जाये
 ।

 किये  जाने  पर  भी  हम  देखते  हें  कि  वह  सब

 एक  दिखावा  था  ।  यही  नहीं  कि  कोई  कार्यवाही  श्री  तुलसी  दास  पश्चिम )  :

 नहीं  की  गई  अपितु  पदाधिकारियों  ने  जो  मेरी  व्यक्तिगत  राय  यह  है  कि  सब  बातों  कौ

 इस  सब  के  लिये  उत्तरदायी  थे  सम्मानपूर्वक

 भड़ेकाऊ  ग्रहण  किया  ।  इस  बात  से
 हमें  अपना  कार्य  ठीक  तरह  से  किया  हैं  ।  निगम  के
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 न्लकका कफा
 श्री  तुलसी  ala  ]

 विभिन्न  सार्थों  को  सहायत foR  सार्थों  को  ऋण  दिया-उन  में  से  केवल

 एक  ही  ऋण  एसा  रहा  जिसे  अप्राप्य  ऋण  कहा  दिये  जाने  के  प्रश्न  पर  निदेशकों  द्वारा  मत

 सकता  हें
 |  दिये  जाने  के  सम्बन्ध  में  भी  कुछ  आलोचना

 हुई  है
 ।  सामान्य  व्यापार प्रक्रिया यह  है  कि

 मेरा  यह  भी  ख्याल  रहा  है  कि  यद्यपि
 जो  व्यक्ति  ऐसी  दो  संस्थाओं  का  निदेशक  हो

 औद्योगिक  वित्त  निगम  जांच  समिति  ने

 जिन  के  ata  कोई  लेन  देन  हो  रहा  वह
 विनीत  प्रधान  रखने  सिफारिश  की  है

 उस  लेन  देन  सम्बन्धी  कार्यवाही में  भाग  नहीं
 यह  चीज  निगम  के  हित  में  नहीं  होगी  ।  इलेक्

 लेता  |  यह  चीज  तो  ठीक  है  ।  परन्तु  यह  कहना
 में  भी  एक  ऐसा  ही  निगम  है  जिस  का  aaa

 ठीक  नहीं  होगा  कि  ऐसा  कोई  व्यक्ति  इस  संस्था
 प्रधान  परन्तु  ae  पूर्णकालिक  पदाधिकारी

 के  निदेशक  ae  में  न  रहे  ।

 नहीं  होता  ।  प्रधान  के  पूर्णकालिक

 कारी  होने  पर  मुझे  इसलिये  आपत्ति  है  कि  इस  में  ऐसे  व्यक्ति  चाहियें  जो  इस  काम  को

 उस  स्थिति  में  निगम  एक  सरकारी  निकाय  सा  समझते हों  ।  यदि  कोई  व्यक्ति  किसी  उद्योग  से

 बन  जायेगा  ।  इस  प्रकार  तो  यह  वित्त  मंत्रालय  सम्बन्ध  रखता  हो  तो  उसे  उस  उद्योग  को  ऋण

 का  एक  विभाग  न  जायेगा ।  जिस  समय  देने  सम्बन्धी  मामलों  पर  मत  देन  का  अधिकार

 राज्य  बैंक  विधेयक  पारित  हुआ  था  उस  समय  भी
 नहीं  होना  चाहिये

 ।
 परन्तु  ऐसे  व्यक्ति  को  निगम

 मेंने  यही  कहा  था
 कि  प्रधान  नियुक्त  करने

 की
 में  लेने  पर  रोक  लगा  देना  ज्यादती  हैँ  ।

 गह  प्रक्रिया  इन  जैसे  निकायों के  लिये  ठीक

 नहीं  मेरा  यह  भी  ख्याल हैं  कि  प्रधान  विनियमों  कौर  कर्मचारियों  के  वेतनों

 नियुक्त  करने  का  अधिकार  सरकार  के  हाथों  में  शादी  के  सम्बन्ध  में  कुछ  सुझाव  दिये  गये  हें
 |

 रहना  वांछनीय  नहीं  है  ।  आखिर  उस  की  यह  एक  संस्था  है  उसी  रूप  में  चलाई

 जानी  चाहिये  ।  इस  के  विनियम  सरकारी नियुक्ति  में  अंशधारियों  का  भी  तो  कुछ

 हाथ  होना  चाहिये
 कर्मचारियों  के  विनियमों  जेसे

 नहीं  हो  सकते  |  इस  संस्था  की  सफलता  के

 यह  विधायक  मूल  अधिनियम  4  कोई
 लिये  यह  आवश्यक  है  कि  यह  स्वायत्त  संस्था

 विशेष  परिवर्तन  नहीं  कर  रहा है  ।  नाम  मात्र
 के  रूप  में  चलाई  जाय  |

 का  परिवर्तन  किया  जा  रहा  e—HTATTeHT

 समिति  के  स्थान  पर  केन्द्रीय  समिति  कर  दिय
 वैतनिक  प्रधान  के  सम्बन्ध  में  सुचेता

 गया है
 कृपलानी  समिति  ने  भी  सुझाव  मात्र  ही  दिया

 ऋण  लेने  के  सम्बन्ध  में  जो  निर्धन  हूँ कि  जब  तक  समुचित  व्यक्ति  प्रधान के

 रूप  में  काम  करने  के  लिये  न  मिले तब  तक ata  गया  है  वह  भी  मेरी  राय  में  उचित

 नहीं है  |  पुरा  समय  काम  करन  वाले  प्रबन्ध  निदेशक के

 स्थान  में  प्रधान  रखना  उचित  नहीं  होगा  ।  में

 निगम  के  लिये  भवन  स्नान  की  भी  समझता  हूं  कि  सरकार  ने  ऐसा  सुझाव  रखा

 काफी  आलोचना होती  रही  है  ।  में  इस  बात से  है  तो  उसे  ऐसा  व्यक्ति  मिल  ही  गया  होगा  ।

 तहमत  हुं कि  इस  अवस्था  पर  इस  के  लि
 में  प्राया  करता  हूं  कि  सरकार  को  ऐसा  अच्छा

 क  अलग  भवन  बनाने  की  कोई  आवश्यकता  व्यक्ति  मिल  गया  है  जो  इस  संस्था के  हितों

 नहीं है  ।  की  रक्षा  कर  सकेगा  |
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 उपबन्ध होना  चाहिये  fe  मध्यम  पैमाने  के श्री  कामत  :  औद्योगिक

 वित्त  निगम  के  पिछले  सात  वर्ष  के  इतिहास  से
 उद्योगों  ऋण  दिये  जाने  के  विषय  में

 सर्वोच्च  प्राथमिकता  मिलेगी  ।  यदि  ऐसा  न
 पता  चलता है  कि  निगम  ने  at  अधिकारों

 किया  गया  तो  स्वाभाविक  रूप  से  लोगों  को
 का  दुरुपयोग  किया  है  कौर  पक्षपात  से  काम  लिया
 ल
 RQ  ।  इस  संशोधन  विधायक  के  उद्देश्यों  तथा  यह  प्रियंका  हो  जायेगी  कि  सरकार  केवल

 बड़े बड़े  पूंजीपतियों कौर  चुप  माने  के  उद्योगों कारणों के  विवरण  में  कहा  गया  है
 कि  श्रौद्योगिक

 वित्त  निगम  जांच  2eyR,  की
 को  सहायता देना  चाहती  हमें--अर्थात्

 feat के  परिणामस्वरूप सरकार  ने  निगम  की  इस  संसद  को--इस  बात  का  प्रयत्न  करना

 संगठनात्मक  व्यवस्था  का  पुनर्विलोकन  किया  चाहिये कि  इन  जेसे  निकायों का  नियंत्रण

 था  |  परन्तु  मुझे  इस  सम्बन्ध में  यह  कहना हूँ  संसद  की  एक  लोक  निगम  समिति या  किसी

 कि  यदि  सरकार  ने  वास्तव  में  ऐसा  किया  ऐसे  ही  wea  निकाय  द्वारा  किया  जाये  |

 होता  तो  फिर  वह  समिति  की  मुख्य
 सिफारिशों  सरकार  ने  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  पर

 की  उपेक्षा  नहीं  करती  |  यह  संशोधन  विध  यक  कोई  दो  a  तक  तो  कोई  कार्यवाही  ही  नहीं

 मूल  अघिनियम में  कोई  मूलभूत  परिवर्तन
 की  ।  इस  से  पता  चलता  है  कि  वह  इस  विधान  में

 नहीं कर  रहा  है  ।  सरकार  केवल  यह
 दिखाना

 संशोधन  करने  को  अनिच्छुक थी  ।  मुझे  आशा

 चाहती  है  कि  उस  ने  समिति  की  सिफारिशों  पर  है  कि  इस  प्रकार  का  विलम्ब  भविष्य  में  नहीं

 कुछ  कार्यवाही की  हूँ  ।  परन्तु  तथ्य  यह  है  कि  होगा  |

 समिति  की  मुख्य  सिफारिशों पर  उस  ने
 ध्यान

 प्रतिवेदन  में  एक  मुख्य  सिफारिश  यह

 ही  नहीं  दिया  है  ।  प्रस्तुत  संशोधन  विधेयक
 की  गई  है  कि  जिस  साथ  में  किसी  निदेशक

 निरर्थक  सा  है  |
 का  स्वत्व  हो  उसे  ऋण  न

 दिया  जाये  |  परन्तु

 यदि  हम  विधेयक के  खंडों  को
 देखें

 तो  प्रस्तुत  विधेयक  में  कोई  उपबन्ध  नहीं  किया

 मालूम  पड़े  गा  कि  सरकार  ने  केवल  यह  किया  गया  यदि  यह  उपबन्ध  नियमों  में  किया  जाने

 ह ैकि  निगम के  लिये  एक  वैतनिक  अ्रध्यक्ष  वाला  है  तो  ऐसे  नियम  इरादी  इस  सभा  के

 रखने  की  सिफारिश मान  ली  हूं  ।  श्रौद्योगिक  विचारार्थ  यहां  रखे  जाने  चाहियें |

 वित्त  निगम  जांच  समिति  तो  24%  में
 में  चाहता  हूं  कि  इस  प्रकार  के  निगम

 नियुक्त की  गई  थी  परन्तु  निगम  पहले  ही
 एसे  ढंग  से  कार्य  करें  जिस  से  देश  में  ai

 इस
 गरीब

 देश  का  काफी  धन  नष्ट  कर  चुका
 एवं  औद्योगिक  शक्ति  का  विकेन्द्रीकरण हो

 था  ।  वहू  किस  तरह  से  कार्य  कर  रहा
 क्योंकि  समाजवादी ढांचे  का  श्राघार

 यह  बात तो  केवल उस  समय  प्रकाश में  भराई
 है  ।

 जब  कि  निगम  महालेखापरीक्षक  के

 कार  में  प्राया  ।  में  इस  विधेयक  की  आलोचना  अन्त  में  में  सत्ताधारी दल  से  श्रीराम

 करने
 में  कठोर  दादों  का  प्रयोग  इसीलिये

 करूंगा कि  देश  के  वित्तीय  are  झांक  कल्याण

 कर  रहा  हूं  जिस  से  कि  सरकार  श्रावश्यक
 से

 सम्बन्ध  रखने  वाले  इस  महत्वपूर्ण  प्रश्न  पर

 कार्यवाही  करे  श्रौर च्  समिति  की  मुख्य  सिफारिशों
 वह  क्  सदस्यों को  भ्र बाध  रूप  से  मत

 से
 सम्बन्धित  संशोधनों  को  स्वीकार  करे  ।  देने दे

 केवल  भ्राइवासन देने भर से कोई देने  भर  से  कोई  लाभ  श्री ato
 गुह

 :
 में  समझता हूं  कि

 नहीं  होगा
 ।

 सब  बातें  वधयक म  ही  स्पष्ट  सभा  सामान्यतया  इस  की  मुख्य

 कर  दी  जानी  चाहियें  ।  विधेयक  में  प्रस्थापना
 को

 पसन्द  किया है  ।  कई  पुरानी
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 to  ato

 बातें-जो  पहले  कई  बार  कही  जा ०  चुकी  ४
 को

 देखें
 तो  श्राप  को  पता  चल  जायगा  कि

 फिर  दोहराई  गयी  कई  साल  पहले
 में  ठीक  कहता  हुं  या  नहीं  ।

 हुई  भूल  चर  की  चर्चा  की  गयी  और  और  फिर  निगम  के  निदेशक  से  सम्बन्ध

 उस  की  जिम्मेदारी  एक  व्यक्ति  पर  डालने
 रखने  वाले  हाथों  को  ऋण  देने  के  बारे  में

 की  चष्टा  की  गयी है  चाहे  वह  उन  दिनों
 कुछ  मामले

 हे  ।  प्रस्तुत  स्थिति  यह  हैं  कि

 म  जब  ये  भूलें  पदासीन  न  रहा  हो  ।  निदेश  दिये  जाने  के  बाद  तीन  ऐसे  मामले  हुए

 प्रतिवेदन  और  सरकार  के  संकट  के  दो  सहकारी  समितियां  हें  जिन  में  निगम  के

 प्रदान  के  बाद  इस  सभा  में  जांच  समिति  क  एक  श्री  निदेशक  हैं  ।  जहां

 प्रतिवेदन प्रौर  सरकारी  संकल्प पर  वाद  विवाद  तक  अंशधारी  होने  की  बात  है  इन  समितियों

 gar  ।  उस  समय  में  ने  जांच  समिति  के  मे  श्री  वरदे  का  सम्बन्ध  नाम  मात्र  को  है  ।

 सभापति  के  भाषण  क  हवाला  दिया  जिस  में  एक  और  are  है  जिस  में  निगम  का  एक  निदेशक

 उन्हों  ने  कहा  था  :  वास्ता  इस  समय  प्रधान  है--प्रबन्ध  निदेशक  या

 भ्रौद्योगिक निगम से हूं जो कि निगम  से  ह  जो  हमारे  लिये  प्रबन्ध  अभिकर्ता  नहीं  |  उसे  १९५४

 नई  चीज  हूं
 ।

 ि

 उन्होंने  यह  भी  कहा  था  कि  में
 ढाई  लाख  रुपये  का  ऋण  मंजूर  किया  गया

 ag  प्रभी  नवजात  हे  प्रौर  इसलिये  समिति  ने  यह  निदेशक  इस  सभा  का  भी  सदस्य

 नम्बर  भाषा  का  प्रयोग  किया  है  ।  नब  1-1  ह  मेरी  गई  राशि  थोड़ी  सी  थी  में

 स्नेह  के  कारण  प्रतिवेदन  लिखते  समय  उन्हों  ने
 समझता  हूं  कि  सभा  की  यह  मंशा  नहीं  है  कि

 नरमी  दिखाई  हो  परन्तु  पछताने  शहरों  निगम  ऐसे  सब  atat  के  लिये  भी  अपने  दरवाजे

 सरकार  पर  यह  प्रारोप  लगाने  का  कोई  लाभ  बन्द  कर  दे  |

 नहीं  है  कि  उस  ने  उन  बातों  को  कार्यान्वित  नहीं  पिछली  are  में  ने  जो  भाषण  दिया

 किया  जो  उन्हों  ने  प्रतिवेदन में  तो  नहीं  में  उस  मी  हवाला  देना  चाहता  हुं  ।  वह  भी

 उन  के  मन  में  चाहे  रही  हों  ।  उन  हाथों  के  बारे  में  जिन  का  सम्बन्ध

 श्रीमती  न्यूनता  कृपा लानी  :  माननीय  मंत्री  ऐसे  निदेशकों  से  है  जिन्हें  अनुचित  श्रीमान

 तनिक  और  amt  पढ़े ंतो  उन्हें  मालम  हो
 दिया  जाता  है  ।  प्रतिवेदन  के  अध्याय

 ४
 में

 सामान्य  आरोपों  पर  विचार  किया  गया  है जायगा कि  चाहे  मेरी  भाषा नरम  रही

 तथ्य उस  में  दिये गये  हें  अब  और  इन  बातों  की  चर्चा  की  गई  है  ।  उस  में  कहा

 परीक्षक न  उन्हीं  तथ्यों की  कौर  ध्यान  दिलाया
 है

 पोषण  और  पक्षपात  को
 है  ।

 प्रमाणित  करना  सदा  आसान

 किए  सो०  गुह
 :  का  ध्यान

 नहीं  होता  ।'

 प्रतिवेदन के  अध्याय  ४  की  झोर  दिलाना
 और  यदि  जांच  समिति  ऐसा  कोई  आरोप

 हूं
 ।

 इस  में
 प्रारोपों

 की  चर्चा
 प्रमाणित  नहीं  कर  सकी  तो  सरकार  पर  यह

 की  गयी  है  ।  में  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि

 जांच  समिति ने  कुछ  मामूली  बातों  को  छोड़
 आक्षेप  कैसे  किया  जा  सकता  है  कि  उस  ने

 इस  आरोप  के  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही
 कर  इंस  निगम को  बाक़ी  सभी  आरोपों से

 बरी  कर  दिया  कुछ  बातों में  समिति ने
 नहीं की  ?

 श्री  स०  एस०  मोरे कहा  ह  कि
 में  अन्यथा  हो  सकती  थीं  या  होनी

 चाहिये  थीं  ।  यदि  श्राप  प्रतिवेदन  के  po  बयਂ  जांच  समिति  मकदमा  चलाने के  लिय  थी
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 श्री  ए  सी०  गह
 :  यह  तो  सरकार  में

 समझता  हूं  सरकार  ने  यह  वात भी  स्वीकार

 ने  यह  मालूम  करने  के  लिये  बनाई  श्री  कि  औद्योगिक  वित्त  निगम  के

 निगम  से  क्या  भूलें  हुई  हैं  ।  कार्य
 में  कुछ  गड़बड़ थी  और  यह  कि  उस में

 पहले  एक  मामले  को  छोड़  ,  कर  सुधार  की  गुंजाइश  अवश्य  अब  स्थिति  यह

 ऐसा  कोई  मामला  नहीं  हुआ  जिस  में  कि  हैं  कि  सरकार  ने  इस  समिति  की  सिफ़ारिशों

 निगम  से  ऋण  लेते  वाले  किसी  समवाय  से  क्रियान्वित  कर  दी  हैं  और  अब  सरकार

 इत  निगम  के  किसी  निदेशक  का  काफी  सम्बन्ध  दो  महत्वपूर्ण  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने

 रहा हो  ।  एक  महानुभाव  को  छोड़  के  उद्देश्य से  अधिनियम में  संशोधन  करने  के

 निदेशकों  का  स्वत्व  ऋण  लेने  वाले  हाथों  में
 लिये  सभा  के

 सामने  आई  कुछ  सदस्यों

 ने  कहा हैं  और  आप  ने  भी  इस  बात  की  ओर केवल  ०.१०५  प्रतिशत  होगा  ।  ऐसे  समवायों

 में  से  सम्बन्ध  रखने  वाले  निदेशकों  का  उन  में  संकेत  किया  है  कि  इस  जांच  समिति  से  मेरा

 स्वत्व  ०.१  प्रतिशत है  तो  मेरे  विचार  में  यह  कोई  ।  मैं  उस  जिम्मेदारी से

 गम्भीर  मामला  नहीं  ह  और  निगम  पर  यह  मुकरता  नहीं  हूं
 ।  और  मूझे उन  बातों का  पूरा

 आरोप  नहीं  लगाया  जा  सकता  कि  यह  ऐसे  ज्ञान  हें  जो  में  ने  वाद  विवाद  में  या  पढ़ले  कई

 सोथो  पर  बहुत  मेहरबान  रहा  है  |  अवसरों  पर  कहीं  मेरे  विचार  में  आज  हम

 बेकिंग  समवाय  अधिनियम  में  भी  यह
 जिन  at  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  कर  रहे  हैं

 वे  मुख्य  सिफारिश हू  जिन्हों  ने  औद्योगिक  वित्त
 उपबन्ध  हे  कि  जिन  ऋणों  की  प्रतिभूति  न  हो

 उन  का  रुपया  नहों  दिया  जाता  |
 निगम  का  स्वरूप  बदल  दिया हैं  ।  बाकी

 रिश  भूलों  के  सम्बन्ध में  या  ऐसे  प्रक्रिया  सम्बन्धी

 यह  निगम  किसी  सहभाग  समवाय  को
 मामलों के  बारे  में  थीं  जिन्हें किसी  भी  समय

 ऋण  नहीं  देता  ।  यह  तो  सार्वजनिक  लिमिटेड
 ठीक  किया  जा  सकता  ।  मूल  गलती  तो

 समवायों  को  ही  ऋण  देता है  निजी  लिमिटेड
 औद्योगिक  वित्त  निगम  के  ढांचे  और  उस  के

 सेवायों  को  भी  नहीं  |  यह  बिना  प्रतिभूति  के
 गठन  में  हुई  और  इस  विधेयक  द्वारा  उस

 ऋण  नहीं  देता  |  इस  बैंकिंग  समवाय
 भूल  को  सुधारा  जा  रहा  हैं  ।  में  समझता

 अधिनियम  में  आभार  रखा  गया है
 उस

 हूं  कि  इस  विधेयक  का  वास्तविक  अभिप्राय
 का  पालन  यह  निगम  पूरी  तरह  करता  है  ।

 इस  निगम  के  न  केवल  बाहरी  ढांचे  बल्कि

 दो  प्रकार  की  मांग  की  गई  है  ।  एक  ओर  कार्य  के  ढंग  में  भी  परिवहन

 करना  or  | तो
 कुछ  सदस्यो ंने  कहा  है  कि  बंक-कार्य  ष

 सम्बन्धी  सिद्धान्तों  का  बड़ी  सावधानी  से  पालन  कुछ  सदस्यों  ने  जो  सुझाव  दिये  अब

 किया  जाये  |  कुछ  सदस्यों  ने  या  कुछ  हालतों  में  में  उन  की  चर्चा  करूंगा  ।  श्री  अशोक  मेहता

 इन्हीं  सदस्यों  ने  किसी  दूसरे  प्रकरण  में  कहा  है  ने  इस  विधेयक  का  समान  किया

 कि  धन  अधिक  उदारता  से  दिया  जाय  और  है  और  सुझाव  दिये  हू  उन  के  लिये

 जल्दी  से  दिया  जाय  ।  जल्दी  धन  देने  के  लिये
 में  उन्हें  .

 घन्यवाद  देता  हूं  ।  उन
 की  मुख्य  बात

 यह  आवश्यक  हैं  fe  प्रारंभिक  और  वेध  यह  थी  कि  यह  निगम  सामान्य  अंश  पूंजी

 औपचारिकता यें  नरम  की  जब  सरकार
 के  लिये  नहीं  है

 ।
 यह  बात

 तो  अधिनियम
 में

 ने  जाँच  समिति बनाई  और  उस  की  लगभग  भी  और  संसद का  निर्णय  यही था

 सारी  सिफारिश  किसी  न  किसी  रूप  में  स्वीकार  इस  के  लिये  निगम  को  दोषी  का  कोई
 कर  और  उन्हें  क्रियान्वित  कर  दिया  तो

 लाभ
 जब

 तक  संसद  इस  अधिनियम
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 ए०  सी०

 की  सम्बन्धित  धारा  में  परिवर्तन  न  करे  fie  at  नये  अथ  प्रबन्धक  निकायों  की  स्थापना

 सरकार  या  निगम  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  कर
 हो  जाने  से  इस

 निगम
 को  भी  साधारण  अंग

 सकते  ।  श्री  अशोक  मेहता  ने  विभिन्न  देशों
 पूजी  की  अधिक  आवश्यकता  नहीं  रह  जाती  ।

 के  अन्य  औद्योगिक  वित्त  निगमों  के  उदाहरण  फिर  भी  चूंकि  हम  अपने  अनुभव  और  स्थिति

 दिये  हूँ  ।  में  मानता  हुं  कि  विभिन्न  देशों  की  अपेक्षायें  और  आवश्यकता  के  अनुसार
 में  विभिन्न  प्रकार  के  वित्त  निगम  हें  और  अधिनियम  में  परिवर्तन  करते  रहे  और

 उन  का  आकार  और  स्वरूप  भिन्न  भिन्न  यदि  आगे  आवश्यकता  होगी  तो  अधिनियम  में

 जैसा  कि  जांच  समिति  के  सभापति  उस  के  अनुसार  परिवर्तन  करने  का  अधिकार

 ने  पिछली बार  कहा  भारत  में  तो  यह  सरकार  और  इस  सभा  को  रहेगा  |

 निगम  अभी  प्रयोगात्मक  अवस्था  में  हैं  ।

 यह  नवजात  संस्था  है  और  अभी  हम  इस  का  श्री  अशोक  मेहता  औद्योगिक  वित्त

 पोषण  कर  रहे  ह् ं: (ह  न  बड़ी  साव  धानी  और  निगम  में  प्राविधिक  और  पर्यवेक्षण  सम्बन्धी

 दुखता से  काम
 प्रारम्भ  किया  और  स्वाभाविक

 कर्मचारी  वर्ग
 की

 कमी  का  उल्लेख  किया  है  ।

 रूप से
 ज्यादा  जोखिम  नहीं  लेनी  चाही  ।

 मेरा  जब  निगम  किसी  सरकारी  विभाग  अथवा

 विचार है  कि  कोई  दो  वर्ष  पहले  तो  इस  निगम  सरकारी  शिलपी  या  विशेषज्ञ  पर  निर्भर

 का  स्वरूप  बदलने  और  कस  में  साधारण  तो  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्राल  से  बहुधा

 अंशपंजी द  का  स्थान  रखने  की  व्यवस्था  करने  परामर्श  लिया  जाता  था  ।  कभी  खाद्य  और  कृषि

 का  कारण  हो  सकता  था  ।  परन्तु  अब  लगभग  मंत्रालय  या  किसी  सरकारी  विशेषज्ञ

 वेसे  ही  दो  और  निगम  हैं--वाणिज्य  तथा  उद्योग  अथवा  शिलपी  से  भी  ऋण  प्राप्त  करने  में

 मंत्रालय  के  अधीन  काम  करने  वाला  विकास  साथ  की  उपयुक्तता  पर  परामशं  किया  गया

 निगम  और  औद्योगिक  ऋण  और  विनियोग
 था  ।  में  जानता  हुं  कि  औद्योगिक  क्षमता

 निगम  लगभग  संस्था  और  ऋण  पाने  वाले  समवाय  उपयुक्तता

 है  और  जिस  में  सरकार  का  भी  कुछ  हिस्सा  के  सम्बन्ध  में  निगम  को  परम  देने  वाला

 न  में  साधारण  अंश पंजी  रहेगी  |  मेरा  विचार  है  एक  विशेष  पदाधिकारी  था  ।  निगम  में  एक

 कि  इस  निगम  में  भी  साधारण  अंश  पूंजी  रहन  ऐसा  अधिकारी  था  और  अब  मुझे  पता  नहीं

 का  इतना  कारण  नहीं  है  जितना कि  दो  वर्ष
 कि  वह  पद  अभी  भी  हूं  अथवा  नहीं  |  अतर

 पहले  होता  ।  परन्तु  फिर  भी  यह  निगम  अंशों  को
 यह  आवश्यक  हो  सकता  ह  कि  औद्योगिक

 प्रत्याभूत  )  कर  सकता हैं  और  यदि
 वित्त  राज्य  वित्त  निगम  और  दो

 ऐसे  प्रत्याभूत  रिटर्न  अंशों  का  कोई  भाग  अन्य  वित्त  जिन  का  में  पहले  उल्लेख

 बाहर  न  बेचा  जा  सके  तो  वे  अंश  निगम  के  पास  कर  चुका  औद्योगिक  ऋण  तथा  विनियोग

 रहेंगे
 ही

 ।
 निगम  और  विकास-निगम  मिल  कर  एक

 किन्तु  अभी  तक  इस  प्रकार  का  कार्य  समन्वित  प्राविधिक  परामर्शदाता  निकाय  अथवा

 करना  आवश्यक  नहीं  रहा  हैं  और  निगम  अन्य  इसी  प्रकार  के  निकाय  की  स्थापना

 जैसा कि  विधेयक  के  द्वारा  करने  के  लिये  बाध्य  करें  |  यदि  इस  प्रकार  की  आवश्यकता  उत्पन्न

 अपनी  ऋण  राशि  को  साधारण  अंश  पूंजी  हुई  तो  इस  प्रकार  के  निकाय का  निर्माण

 में  बलन  योग्य  नहीं  हो  सका  है
 ।

 मुझे  आशा  किया  किन्तु  में  यह  समझता  हूं  कि

 हू  कि  श्री  अशोक  मेहता  यह  अनुभव  करेंगे
 भविष्य

 म  इस  की
 पड़  सकती  हूं  ।



 ३१३  औद्योगिक  तथा  राज्य  है  वित्तीय  निगम  )  विधायक  ३१४

 श्री  ate  मेहता  ने  यह
 उल्लेख  ऋण  पाने का  अधिकारी  नहीं  हो

 किया  fe  छटा  वार्षिक  प्रतिवेदन  संधा  तो  कम्पनियों की  आस्तियों  पर  दिया  जायेंगी

 पर्ण  नहीं है  और  उन्होंने  इस  के  छलिये  भी  इस  ऋण  को  देने  का  आधार  ५०  प्रतिशत

 खद  प्रकट  किया  कि  निगम  के  प्रतिवेदन  आस्तियां  परिदत्त  पूंजी  का  ५०  प्रतिशत

 fear  स्वरूप  के  होते  हें  और  अधिकाधिक  परिचित  पूंजी के  आधार  पर
 चलना  खतरनाक

 संक्षिप्त  और  अस्पष्ट  होते  जा  रहे  हें  ।  किन्तु  होगा  कोई  भी  वित्तीय  निकाय  इस  आधार

 में  उन्हें  बताना  कि  सरकार  अथवा
 पर  नहीं  बढ़  सकता |

 निगम की  ag  मंशा  नहीं  हे  ।  सरकार ने  उन्होंने  एक  और  बात  का  उल्लेख  किया

 एक  निदेश  पहले  ही  भेजा  है  और  यह  प्रतिवेदन
 में इस सभा को  कई  बार  निगम के  कार्य

 वास्तव में  उस  समय  तयार  किया  गया  था

 जब  उन  के  पास  निदेश  भेजा  गया  था  ।  यह

 संचालन  की  आलोचना  कर  चुका  हूं  किन्तु

 में  ने  जेसे  शब्द  का  उपयोग

 निदेश  प्राप्त  होने  के  पश्चात  मासों  में
 कभी  भी  नहीं  किया  ।  मैं  आप  को  यह  आश्वासन

 प्रकाशित हुआ  था  ।  में  यह  आश्वासन दे
 सकता

 दे  सकता हुं  कि  मेरे  विचार  या  धारणायें

 ह ंकि  निगम के  अगले  वार्षिक  प्रतिवेदन  में
 जो  पहले  वे  ही  अब  भी  हे  यदि  औद्योगिक

 निगम  के  कार्य  संचालन  का  रुक  प्रकार  का
 वित्त  निगम  रहेगा  तो  वह  प्राप्त  आवेदन  पत्रों

 पुनर्विलोकन  होगा  ।
 पर  ही  कार्य  कर  सकेगा  |  यदि  हमारे  देश

 उन्होंने  राज्य  वित्त  निगमों और  औद्योगिक
 के  औद्योगिक  ढांचे  की  रचना  इस  प्रकार की

 जिंस  निगम  के  समानीकरण के  विषय  में

 उल्लेख  किया  था  ।  रक्षित  बैंक  समन्वयकारी
 है  कि  छोटे  छोटे  एकक  उचित  रूप  से  कार्य

 नहीं  कर  सकते  तो  इस  में  औद्योगिक  वित्त

 संस्था  वह  इन  सबਂ  राज्य  faa  निगमों
 निगम  का  कोई  दोष  नहीं  और वह  इस

 और  औद्योगिक  वित्त  निगम  की  गतिविधियों
 में  सुधार  नहीं  कर  सकता  ।  किसी  भी  प्रकार

 का  प्पेतेक्षण  करता  है  |  १९५४
 वास्तव में  नये  समवाय  पुराने  सेवायों

 में  रक्षित  ने  इन  सभी  निकायों  के
 के  सम्मुख  प्रतिद्विन्दिता  में

 नहीं  ठहर
 सकते

 घियों  का  एक  सम्मेलन  बुलाया  था  |  सम्मेलन
 फिर  भी  यदि  वे  नये  और  पुराने  समवायों  की

 में  कुछ  विनिश्चय  किये  गये  जिन्हें  कार्यान्वित
 संख्या  की  तुलना  करें  तो  वह  यह  नहीं  कह  सकते

 किया  जा  रहा है  ।  मं  आशा  करता  हूं  कि
 कि  निगम  ने  पुराने  समवायों  के

 साथ  पक्षपात

 रक्षित  बैंक  इस  वर्ष  भी  एक  इसी  प्रकार
 किया है  ।  तथ्य  यह  रहा  होगा  कि  पुराने  सेवायों

 का  सम्मेलन  बुलायेगा  और  मुझे  यह  भी  आता

 है  कि  यह  प्रथा  प्रतिवर्ष  चलती  और  यह

 at  आस्तियां  अधिक  रही  होंगी ।

 श्री  अशोक  मेहता  :  अच्छा  तो  यह  होगा
 भी  हो  सकता है  कि  रक्षित  बैंक  इसਂ  प्रकार के

 सम्मेलन  जल्दी  जल्दी  बुलाना  आवश्यक  समझे  |
 वार्षिक  प्रतिवेदनों  में  सेवायों  के  नाम  क

 साथ  उनके  प्रबन्ध  श्रभिकर्ताओं  क  नाम
 मुझे  आये  है  कि  माननीय  सदस्य  ने

 भी  दे  दिय  जायें  क्योंकि  इसके  बिना  किसी
 यह  बताया fe  ऋण  देने  वाले  सेवायों

 को
 दिया  गया  कुछ  ऋण  परिचित  पूंजी  के  भी  समवाय  की  वास्तविक  स्थिति

 ५०  प्रतिशत  से  कम  होगा  ।  किसी  समवाय
 का  पता  लगाना

 बड़ा
 कठिन

 की  परिदत्त  पूंजी  एक  लाख  रुपया  हो  सकती  श्री  Go  सी०  में  अभी-अभी  एक

 हैं  किन्तु  हो  सकता  है  कि  उस  ने  सारी  राशि  वार्षिक  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  श्रीनिवासन

 का
 अपव्यय  कर  दिया  हो  ।  इस  के  अतिरिक्त

 दे  चुका  हूं  किन्तु  में  समझता  हूं
 क्रि  ERY

 कवल
 परिचित  पूंजी  से  वह  समवाय  ५०  प्रतिशत  में  भी  ये  ब्यौरे  सभा  में  बताये गये  थे  ।



 दे१५  श्रौद्योगि
 है

 क  तथा  राज्य  २७  जुलाई  १९५५  वित्तीय  निगम  विधेयक  ३१६

 ए०  सी ०

 थे  सारी  चीजें  इस  सभा  में  बताई  गई  थीं  ।  पत्रों  को  वापस  लौटा  दिया  ।  यदि  ऐसे  ऋणों

 फिर भी  में  इस  विषय  में  जांच  करूंगा  ।
 की  स्वीकृति के  विरोध  में  हमें  कुछ  कहना है

 हो  सकता  हैं  fe  कुछ  प्राविधिक  कठिनाइयां  हम  उसे  निश्चय ही  बतायेंगे शर  मुझे

 में  नहीं  कह  सकता  कि  यह  बैक  की  भांति  विश्वास  है  कि  निगम  सरकार  के  उस  निदेश

 कार्य कर  रहा  हैं
 ।

 इन  में  से  कुछ  ब्यौरे  नहीं  अथवा  बात  का  पालन  करेगा
 |

 किन्तु  हम  यह

 दिये  जा  सकते  क्योंकि  उस  से  सार्थों  के  साख  स्पष्ट करना  चाहेंगे  कि  ऋण  की  स्वीकृति

 पर  प्रभाव  पड़ेगा  |  उदाहरण  किन्हीं  वसूली का  उत्तरदायित्व  निगम  कौर  ate

 सोथो  को
 ऋण  नहीं  दिया  गया  यदि  सभा  का  et  हम  किसी  भी  मामले  में  यह  नहीं

 इसका
 कारण  पूछे  तो  में  उत्तर  देने  में  असमथ  चाहते कि  निगम  सरकार  के  कंधों  पर  इस  का

 हूं  ।  भार  लादे  ।  हम  ने  जांच  समिति  की  सिफारिश

 को  उस  प्रत्यक्ष  रूप  में  नहीं  रखा  फिर भी
 श्री  मित्तल  तथा  कुछ  अन्य  माननीय  सदस्यों

 हमें ने  पर्याप्त  शक्ति  wot  पास  रखी

 ने  ५०  लाख से  अधिक  राशि के  ऋणों  के  श्र  जब  भी  झ्रावश्यक समझेंगे  हम  हस्तक्षेप

 विषय  में  उल्लेख  किया हैं  ।  जांच  समिति  करेंगे  शर ऐ से ऐसे  ऋणों  की  स्वीकृति  को  रोक

 की  सिफारिश  यह  थी  कि  इतनी  राशि  के
 देंगे  ।  में  समझता  हं  कि  सभा  इस  से  सहमत

 ऋण  केवल  सरकार  की  स्वीकृति  पर  ही  दिये
 होगी  कि  जांच  समिति  द्वारा  दिये गये  सुझाव

 जायें  ।  किन्तु  जसा  कि  में  अपने  परिचयात्मक
 से  यह  स्थिति  afar  west  होगी  ।

 भाषण  में  कह  चुका  सरकार  निगम  और

 उस  के  बोड़े  के  उत्तरदायित्व को  कम  नहीं
 में  श्री  ७५, शाव  मेहता  की  इस  बात  का  उल्लेख

 करना  चाहती  ।  ऋण  देने  का  पुरा  उत्तरदायित्व
 पहले  ही  एक  दूसरे  प्रसंग  में  कर  चुका  हूं  जो

 उन्हें लेना  चाहिये  |  यदि  ऋण  का  अपव्यय हो
 उन्हों ने  कुछ  औद्योगिक सार्थों  को  ऋण  प्राप्त

 जाता  तो  निगम  इस  का  उत्तरदायित्व
 करने की  पात्रता  से  अ्रपर्वाजत करने के सम्बन्ध करने  के  सम्बन्ध

 सरकार  के  कन्धों  पर  यह  कर  नहीं  डाल  सकता
 में  कही  थी  ।  पिछले  वर्ष  कितने  at  को

 कि  सरकार  की  सहमति  से  उस  ने  ऋण  स्वीकृत

 किया था  ।  ४५०  लाख  रुपये  से  अधिक
 ऋण  मिला  था  इस  का  उल्लेख  में  कर  चुका

 किन्तु  में  सरकार  के  उस  संकल्प  का
 राशि का  ऋण  स्वीकृत करने  से  पुर्व  निगम  भी  निर्देश  करूंगा  जिस  में  यह  बताया गया  है
 को  चाहिये कि  वह  इस  की  सुचना  सरकार

 को
 कि  सरकार ने  कौन-कौन से  प्रतिबन्ध  लगा

 दे  श्र  सरकार  आवश्यक  समझने पर  हस्तक्षेप
 दिये  हैं  ak  बेकिंग  समवाय  शभ्रधिनियम

 कर  सकती  है
 |

 यह  व्यवस्था  हम  ने  की  है
 ।

 में  क्या  उपबन्ध  है  ।  मुझे  हैं  कि  श्राप

 इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  हम  ने  इस  विषय
 महोदय  पीठासीन

 में  पर्याप्त  सावधानी  से  काम  लिया  हैं  ।  यदि

 थे  सारे  आवेदनपत्र सरकार  के  सम्मुख
 निगम को  कार्य  करना  हें  तो  वह  बैंकिंग  समवाय

 जाये  कौर  सरकार  ने  प्रत्येक  मामले  की  अधिनियम  में  रखे  गये  प्रतिबन्धों  से  बाहर  नहीं

 carat जांच  की  ।  पिछले वर्ष  सरकार  के  जा  सकता  ।  निगम  को  बड़ी  कठिन  परिस्थिति

 सम्मुख  केवल
 दो

 या  तीन  ऐसे  मामले  जाये  शौर  में  कार्य  करना  होगा  ।  उसे  उद्योगों  की  उन्नति

 उन  की  भली  प्रकार जांच  की  ।  इतना ही  नहीं  करनी  होगी  |  इस  कारण  किसी  सीमा तक  उसे

 वरन  हम  ने  बिना  कुछ  टीका  टिप्पणी  किये  कुछ  जोखिम  भी  उठाना  पड़ेगा  |
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  गैर  सरकारी  बैंक  निगम  में  घन  सुरक्षित  समझ  कर

 में
 अंगधारी होते  हूँ

 जो  धन  लगाते हैं
 ।  राज्य  होगा  ।  इस  प्रकार  औद्योगिक  वित्त  निगम

 बैंक  के  विषय में  क्या  व्यवस्था हैं  जिस  की  गांधी  स्मारक  निधि  के  लिये  एक  प्रकार  से

 सम्पत्ति  राज्य  की  होती है  ?  साहुकार  का  काम  करता  हैं  जिस  पर  उस  के

 श्री ए०  सी०  गह :  यह  राज्य  बैंक

 कि  गांधी  स्मारक  निधि  उस  निधि  का  किस नहीं  हे  ।  सरकार  के  केवल  ४०  प्रतिशत  अंश

 प्रकार  उपयोग  करेगी  ।

 हें  !  साठ  free  अंश  निजी  लोगों  के  हाथ  में
 कुछ  सदस्यों  ने  पुछा  था  कि  पिछले  प्रबंध

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  तो  फिर  ये  सारी  निदेशक को  क्यों  चलते  रहने  दिया  गया  था  |

 अधिनियम  के  अधीन  प्रबन्ध  निदेशक  की प्र नियमितता यें  क्यों  हुई  ?

 श्री  Yo  सी०  गुह
 :  किसी  भी  बेक  नियुक्ति  चार  वर्षों  के  लिये  हुई  थी  ।

 हम  इस  अवधि  को  बिना  झ्र धि नियम  में
 mara  अन्य

 संस्था
 में  भ्र नियमितता यें हो

 सकती  कुछ  भ्र नियमितता यें इस  में  भी  थीं  ।
 परिवर्तन  किये  एक  दिन भी  कम  नहीं  कर  सकते

 इसलिये  हम  ने  एक  समिति  की  स्थापना  मैं  सभा  को  एक  बात  का  स्मरण  भ्र  दिलाना

 चाहता हूं  ।  क्या  समस्त
 प्रतिवेदन

 में  कहीं भी की  थी  उन  सब  दोषों  को  दूर  करने  का

 प्रयत्न कर  रहे  हैं  ।  यह  सुझाव  दिया  गया  हैं  कि  प्रबन्ध  संचालक

 ने  कोई  बेईमानी की  है  या  कोई  दुष्ट श्रीमती  सुचेता  कृपा लानी  :  कोई  भी

 निदेश  नहीं  भेजे  गये  थे  ।  वाही की  है  ।

 जो  ए०  सी०
 पहले  एक  निदेश  जारी

 पंडित  ठाकर  दास  भागे
 क्या  माननीय

 किया  गया  था  |  इस  में  सरकार  की  भूल  थी
 ।  मंत्री के  कथन  का  aaa  यह  है  कि  यदि  कोई

 सरकारी  संकल्प  के  प्रकाशित  हो  जाने  के  बाद

 से  में  समझता  हूं  हम  ने  हरनेक  निदेश  जारी
 करता है  सरकार  कुछ  भी  नहीं  करेगी

 किये  पहले  ही  पांच  विभिन्न  मामलों  में
 एक  दम  निष्क्रिय रहेगी  क्योंकि  इस  सम्बन्ध

 सरकार  द्वारा  निगम  के  लिये  निदेश  जारी  संविदा  मौजूद  हैं  ।

 किये  जा  चुके  हें  ।  में  सभा  को  विश्वास  दिला  श्री  ए०  ato  गुह  :  माननीय  सदस्य  ने

 सकता हूं  कि  जब  भी  झ्रावद्यक होगा  सरकार  दो  प्रश्न  उठाये  पहला  यह  है  कि  संविदा

 निगम  के  लिये  निदेश  जारी  करेगी  जिस  से  निगम
 मौजूद है  और  उस  संविदा  का  इस  सभा  द्वारा

 की  पहले  जैसी  कि  सरकार का
 अ्रनुमोदन किया  गया  है  ।

 निदेश  न
 नहीं  रहेगी  ।

 पंडित  ठाकर  दास  भाग  इस  से  क्या

 में  अन्य  बातों  को  लेता  हूं
 ।

 श्री  मोहन  होता  उस  का  आचरण एसा  हो  .  .  .  «

 लाल  सकसेना  ने  गांधी  स्मारक  निधि  द्वारा

 निगम में  धन  विनियोजित  किये  जाने  की  चर्चा
 श्री  ए०  ato  गृह

 :
 में  संविदा  का  निर्देश

 कर  रहा  हूं  ।  प्रबन्ध  संचालक  चार
 ठ्ष्  तक

 की  थी
 ।

 इस  सम्बन्ध में  उन्हो ंने  राष्ट्रपिता
 पदारूढ़  रहेगा

 |

 की  पुण्य  स्मृति  को  स्मरण  रखने  के  लिये  कहा

 था  ।
 यह  काय  गांधी  स्मारक  निधि  पंडित  ठाकर  दास

 भागने
 :  उसे  राय

 के
 प्राधिकारियों का  जिन्हों ने  धन  कॉ  किसी  समय  किसी  भी  कारणਂ  से  नहीं  हटाया

 विनियोग  किया  है  ।  उन्हो ंने  श्रौद्योगिक  वित्त  जा  सकता है  ।
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 श्री-ए०  ao  गुह  नहीं  ।  यह  कहा  गया  है  कि  प्रबन्ध  संचालक  ने

 पूर्ण  कार्यवाही की
 ?

 पंडित  ठाकर  दास  भाग  :
 यह

 तो  बहुत

 ही  गलत  निर्वचन हैँ  ।  श्री  घुलकर  झांसी--दक्षिण  )
 :

 प्रतिवेदन का  निर्देश  क्यों  करते  हें
 ?  उस

 श्री  एक  सो०  गुह  :  यह  तो  सरकार के

 मंत्रालय  के  आचरण  की  आलोचना  क्यों  नहीं
 उच्चतम

 विधि  प्राधिकारी  ar  निर्वचन

 |  करते  जिस  ने  इन  बातों  की  ओर  ध्यान ही  नहीं ke
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  माननीय  मंत्री
 दिया

 श्री  ए०  ato  सरकार ने  कार्पोरेशन
 al  यह  कहना  है  कि  यदि  उसे  सजा हो  जाये

 at  अति पत्तियों की  जांच  करने  के  लिये  एक और  जेल  भेज  दिया  तब  भी  वह  प्रबन्ध

 समिति  नियुक्त  की  थी
 ।  सरकार

 उक्त  समिति संचालक  ही  रहता  है  ?

 की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित कर  रही  हे  ।
 श्री To  सी  ०

 गुह
 :
 में  इस  पर  अभी  प्रकाश

 डालूंगा |  माननीय  सदस्य ने  दो  प्रश्न  उठाये
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  वह  अयोग्य

 एक  संविदा  की  समाप्ति  के  सम्बन्ध में  है  अपने  कर्तव्य पालन  में  रूप  से  असफल

 at  दूसरा पति  उस  व्यक्ति क  आचरण  के
 ् तो  भी  सरकार  क्या  कुछ  नहीं  सकती ?

 सम्बन्ध  में  हे  ।  इस  अधिनियम  के  अनुसार  जिस
 र

 के  अन्तर्गत
 नियुक्त  किया  गया  श्री  ए०  ao  गुह

 :  में  यह  परिणाम

 हम उस  के  संविदा को  चार  वर्ष  से  एक  दिन  कसे  र  कि  वह  र  ने  ं  नंद  में

 भी  पुर्व  समाप्त  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  नितान्त  रूप  से  भ्रम  रहा  था
 ?  न

 केवल

 उपाध्यक्ष  महोदय  यदि  वह  अपना  कार्पोरेशन  द्वारा  कुछ  अनियमिततायें  की  गई

 कांस्य  पालन  न  करे  तो  ?  थीं  अपितु  ऋण  ग्रहीत  सेवायों  द्वारा
 भी

 किसी  भी  संविदा  को  करार  के  अनसार  कुछ  गलतियां  की  गई
 थीं

 और  इसी  कारण  यह

 किसी  भी  पक्ष  के  दोष  के  कारण  समाप्त  किया  सब  बातें  हुई  ।  यह  बात  तो  मेरी  समझ  में  आती

 जा
 सकता  है

 ।
 यदि  एक

 पक्ष  गतंव्य से  विमुख
 है  कि  कार्पोरेशन के  प्रबन्ध  संचालक ने  कई

 मामलों में  बुद्धिमानी से  कार्य  नहीं  किया  था
 रहता है  तो  दूसरा  पक्ष  उक्त  संविदा को  भंग

 जहां  तक  लोदीपुर  ग्लास  का  सम्बन्ध  हूं
 करा  सकता  हैं  ।

 में  यह  मानता  हूं  कि  सम्पूर्ण  स्थिति  का  ठीक
 श्री ए०  सी

 ०
 गुह

 :
 तब  प्रदान  उस  के  आचरण

 ठीक  अनुमान लगाने  में
 संभव

 कूछ  भूल
 का  उत्पन्न  होता  संविदा  का  नहीं  ।

 हुई  परन्तु  इस  का  अंत  यह  तो  नहीं  है  कि

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कदाचार  के  लिये  उसे
 यह  कहा  जाये  कि  इस  के  लिये  उत्तरदायी

 हटाया जा  सकता  है  ।  व्यक्ति  ने  कोई  अपराध  किया  हैं  |  यह  में  मानता

 ए०  सी ०  गुह  :  अधिनियम की  धारा  हूं  कि  जेसा कि  सरकारी  प्रस्ताव  में  कहा  गया  ह

 कि  निगम  से  और  समवाय  दोनों  से  गलतियां १३  के  अन्तृगंत  केन्द्रीय  सरकार  किसी  भी

 समय  प्रबन्ध  संचालक  को  उस  के  विरुद्ध की  हुई  उस  का  परिणाम समवाय  समवाय

 जाने  वाली
 कार्यवाही  के  संबंध

 में  कारण
 बताने  के  प्रशंसकों  को  तथा  निगम  को  भोगना  ही

 पड़ेगा का  समुचित अवसर  दे  कर  उक्त पद  से  हटा

 सकती  हैं  ।  यहां  उस  के  आचरण  का  IT  पंडित  ठाकुर  दास  भाग  :  प्रबंध  संचालक  के

 उत्पन्न  होता  है  ।  क्या  प्रतिवेदन  में  कहीं  भी  TAL  सम  धी  नीचा  ट् केतनी  ही  टिप्पण ic’  मियां
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 वेदन  में  हैं  ate  यह  टिप्पणियां  किसी  व्यक्ति
 प्रबंधक  संचालक  के  विरुद्ध  कोई  निश्चित

 अभिकथन  प्रतिवेदन से  निकाल  कर  दिखावें  |
 के  निकाले जाने  के  लिये  पर्याप्त हूं  ।  आप  उसे

 दो  वर्ष  तक  रखते  ह  और  उस  के  द्वारा  पंडित  ठाकर  दास
 भागने  :

 में
 आप  को

 किये  गये  दोषियों  के  अनुचित  तथा  विधि  विरुद्ध
 ढूंढ़  कर  दिखाऊंगा

 प्रयोग  को  नियमानुकूल बनाने  के
 लिये  २०००

 श्री ए०  do  गृह
 :  अच्छी  बात  हैं

 रुपये  खच  करते  हें  |
 खोजिये और  मुझे

 बताइये
 ।

 श्री  ए०  सी ०  गुह  में
 पंडित

 ठाकुर  दास  डा०  जिसके
 :  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  का

 ॥  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  वह  प्रतिवेदन  को
 पृष्ठ  १  ही  पर्याप्त ह

 ।

 ध्यान से  पढ़ें  और  देखें  कि  प्र  प्रतिवेदन
 श्री  ए०  सी०  गह

 :  लेखा  परीक्षा

 बन्ध  संचालक  के  विरुद्ध  कौन  कौन  से  आरोप
 वेदन  पहले  लोक  लेखा  समिति  के  सामने

 लगाता है  ।
 जायेगा और  उस  के  बाद  चर्चा  के  लिये  यहां

 तो  टो०  एन०  पिछले  वाद  विवाद  के  प्रस्तुत  जायेगा  ।  इसलिये  में  उस

 समय  जब  प्रत्येंक  सदस्य  ने  प्रबन्ध  संचालक  के  के  सम्बन्ध में  कुछ  कहना  नहीं  चाहता |

 आचरण  की  आलोचना  की  थी  तो  वित्त  मंत्री  डा०  जयतून
 प्रबन्ध  संचालक  उन

 ने  कहा  था  कि  उन  का  विचार  इस  निगम के  शक्तियों  से  भी  आगे  जा  सकता  हे  जो  उस

 संविधान  में  परिवर्तित  करने  का  था  |  यह  कहना  प्रत्यायोजित की  गई  हों  ?

 और  बात  हैं  कि  उन्होंने  विधि  सम्बन्धी
 उपाध्यक्ष  महोदय

 :  माननीय  मंत्री  का

 नाइयों  के  कारण  परिवर्तन  करने  का  विचार
 कहना है  कि  इस  में  कोई  बात  निश्चित नहीं

 किया  था
 ।

 सरकार  का  संकल्प  मौजूद  है
 ।

 है  इसलिये वे  किसी  धनिक  पर  नहीं  पहुंच

 उन्हों  ने  कहा  था  कि  सरकार  का  यह  विचार
 सकते हैं

 था  कि  प्रबन्ध  संचालक  कों  हटा  कर  किसी
 श्री  अशोक  मेहता

 :
 मूल  अधिनियम  के

 अन्य  व्यक्ति  को  उस  के  स्थान
 पर

 नियुक्त  किया  खण्ड  १३  में  यह  उपबन्ध हू  कि  केन्द्रीय  सरकार
 जाये  ।  इस  को  सभा  में  सामान्य रूप  से  स्वीकार

 कर  लिया  गया  था  ।  अब  माननीय  मंत्री  किसी
 किसी  भी  संचालक  को  पदच्युत  कर  सकती हैँ

 ।

 इस  का  अर्थ  हैं  कि  वह  प्रबन्ध  संचालक  को
 और

 बात  पर  ज़ोर  दे  रहे  हें  जिस  से  हो  सकता
 a
 a  कुछ  और  आरोप  प्रकट  हों  ।  इसलिये  में

 भी  निकाल सकती  है  ।

 श्री  ए  सी०  उस  में  यह  भी उन से  प्रार्थना  करूंगा  कि  इस  yet  पर

 अधिक जोर  न  दें
 के  विरुद्ध  की  जाने  वाली  किसी

 वाही  के  सम्बन्ध  में  कारण  बताने  की  समुचित
 श्री  साधन  गुप्त :  क्या  मंत्री  महोदय  उस

 अवसर दिये  जाने  के  इस  वाक्यांश का
 राय

 का  सहारा  ले  रहे  हें  जो  बम्बई  के  विविध  तथा  प्राविधिक  तात्पर्य  यद  है  कि  यदि

 वक्ता
 ने  इस  प्रतिवेदन  के  विरुद्ध  व्यक्त  की

 थो  ?  हम  ऐसा  अवसर  दिये  बिना  एक  चपरासी
 को

 भी  निकाल  दें  तो  उस  का  मामला  लोक  सेवा

 भो  ए०  सो०
 में  जांच  समिति

 ara  के  सामने  जायेगा  ।

 के  प्रतिवेदन  को  अपने  मत  का  आधार  बना  उपाध्यक्ष
 “

 मान  लीजिये  इसे

 रहा  हूं  तथा  तत्पश्चात कुछ  अन्य  बातों  को  काल  दिया  जाता  तो  भी  सरकार  को  उतना ही

 देना  पड़ता  जितना कि  सरकार  ने  इतने  समय

 में
 इस  व्यक्ति  को  दिया  है  ।  एसी  सुरत  में  ऐसे
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 ब्यक्ति को  जिस  के  विरुद्ध इतनी  बातें  कही  श्री  गिडवानी  :  क्या  उसे  दक्षता  तथा  सदा

 जा  रही  इतने  दिन  तक  रहने  देने  की  अपेक्षा  चार  का  प्रमाण  पत्र  दिया  गया  है  ।

 उस  का  WaT  कर  के  उस  को  निकाल  देना  श्री Vo  सी  ०
 गुह  :  मुझ  इस  के  सम्बन्ध  में

 इस  से  स्र्छ  नहीं  था  ।
 कुछ  भी  ज्ञात  नहीं  है  ।  यदि  ats  यह  अनुभव

 श्री  ए०  ato  समझता  ह
 करता हैं  कि  उस  का  आचारण  झ्रौचित्यपुर्ण

 रहा  हूं  तो  बोर्ड  उसे  इस  प्रकार  का  प्रमाणपत्र कि  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन के  बाद  उस  के

 विरुद्ध  कोई  arta नहीं  लगाया  गया  है  ।  देसकता  हे  ।  सरकार  द्वारा  ऐसा  कोई  प्रमाण

 यत्र  नहीं  दिया  जाता  हें  ।

 श्री  टी०  एन०  fag  :
 में  समझता  हूं  कि

 में  समझता  चूंकि  श्री  तुलसी  दास  ने  निगम
 गलती  पर  २०००  रुपये  की  वकील  की

 फीस  का  मामला  प्रतिवेदन  के  बाद  का  हे  |  के  अपने  भवन  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहा  ह  |

 हो  सकता हँ  कि  निगम  ने  भूमि  का  कोई  पकड़ा
 श्री  ए०  ao  गह  मेरा  प्रभिष्राय  किसी  तो  ले  लिया  तू  अभी इस इस  सम्बन्ध  में

 के  प्रा चरण  की  रक्षा  करना  नहीं  ह  ।  यदि  जांच  कोई  निश्चय नहीं  किया  गया  हूं  ।

 समिति  के  प्रतिवेदन  न  प्रबन्ध  संचालक  के

 विरुद्ध  कोई  सिफारिश  की  होती  तो  सरकार
 श्री  तुलसी  दास  ने  पूरे  समय  काम  करने

 प्रबन्ध  संचालक  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  कर  वाले  सभापति के  सम्बन्ध  में  कुछ  श्रापत्तिया

 उठाई  हैँ  ।  प्रीमियम में  ऐसा  कोई  उपबन्ध
 सकती  थी  ।  परन्तु जांच  समिति ने  ऐसी  कोई

 सिफारिश  नहीं  की  है  ।  सभा  के  कुछ  सदस्य
 नहीं  है  कि  पुरे  समय  काम  करन  वाला  ही

 सभापति रखा  जाये  ।  परन्तु  में  सभा  को  यह
 जांच  समिति  में  भी  थे  ।  इसलिये  अरब  सरकार

 को  दोष  देना  बेकार  हैं  ।  बताना  चाहता  हुं  कि  सरकार के  लिये

 अभी  पुरे  समय  काम  करने  वाला  सभापति

 श्रीमती  सचेता  कृपा लानी  :  मझे  खद  ह  रखना  अवश्यक ह  ।  बाद  म  अवस्यकता

 कि  इस  बात  पर  ध्यान  देते  हुए  कि  seat  निगम  न  रहने पर  हो  सकता  हे  कि  पुरे  समय  काम

 का  प्रारम्भ  काल  हैं  में  ने  बहुत  ही  संयत  भाषा  करने  वाला  सभापति  न  रहे  |  एक  कठिनाई  यह

 का  प्रयोग  किया  ।  पिछले  वाद  विवाद  के  भी  हे  कि  दोनों  प्रकार  की  आलोचनायें की  गई

 अ्रवसर  पर  म  ने  यह  कहा  था  कि  केवल  में  ही  उस  का  कहना  ह  कि  सरकारी  नियंत्रण

 वरन  समिति  के  सभी  सदस्य  व्यक्तिगत  रूप  से  कौर  भी  कठोर  बना  दिये  जायें  कुछ  का  कहना

 वित्त  मंत्री  के  पास  गये  थे  हम  ने  उन  को  हू ंकि  नियंत्रण  की  कठोरता  कम  कर  दी

 कितनी  ही  बातें  यदि  रुपया  पैदा  जाय  ॥

 करना  ही  एक  आरोप  हो  सकता  हे  तो  वास्तव

 में  हम  ने  एसा  कोई  नहीं  लगाया  था
 में  समझता  हूं  कि  तुलसी  दास  का  यह  कहना

 सर्वथा उचित  नहीं  हे  कि  कार्यकारिणी  समिति
 सोदीपुर  ग्लास  aes  कਂ  म'मला ही  ऐसा है

 जो  किसी भी  प्रशासन  atta  के  विरुद्ध ऐसे
 को  बदल कर  केन्द्रीय  समिति  कर  देना  केवल

 may लगाता  ह  जिन  के  कारण  उसे  ऐसे पद
 नाम  में  परिवहन कर  देना  मात्र  वर्तमान

 अधिनियम  के  अनसार  कार्यकारिणी समिति  को
 के  लिये  wars  समझा  जा  सकता  है  |

 कुछ  सं विहित  प्राधिकार प्राप्त  हे  जो  केन्द्रीय

 श्री  न  ato  ह  इसीलिए तो  हम  ने  समिति  को  श्रान्त  नहीं  होंगे  ।  में  समझता

 उस  का  संविदा  समाप्त  कर  दिया  है  ।
 कि  इस  बात  को  जानते  हुए  बोर्डे  केन्द्रीय  समिति
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 निगम  विधेयक  we

 को  उतना  प्राधिकार नहीं  सौंपेगी  जितना  कि  कि  अगले  प्रतिवेदन  में  और  अधिक  सूचना  दी

 कार्यकारिणी समिति  को  प्राप्त  थे  ।  जाये  कौर  कारपोरेशन  के  कार्यकरण  का  एक

 at
 साधन  गुप्त  ने  नीति  के  अभाव  का  सामान्य  पुनरीक्षण भी  उस  में  हो  ।

 उल्लेख  किया  है  |  सरकार  की  प्रौद्योगिक  नीति  डा०
 जयसूर्या  ने  यह  कहा  कि  जांच  समिति

 REV  में  की  गई  घोषणा  में  प्रतिपादित  |  प्रतिवेदन  के  समय  तक  केवल  एक  निदेश  ही

 औद्योगिक  वित्त  निगम  उसी  के  श्रीनगर  दिया  गया  था  ।  में  पहले  ही  निवेदन  कर  चका  हूं

 काम  कर  रहा  था  ।  नीति  के  अभाव  का
 कि  सरकार  ने  कारपोरेशन को  कोई  सम्यक्

 कोई  प्रद  न  ही  नहीं है  ।
 निदेश  नहीं  दिये  परन्तु  जब  सरकार  जब

 भी

 उन्हों  ने  यह  आशंका  भी  प्रकट  की  है  कि
 झावइ्यकता  होगी  निदेश  जारी  करेगी  |  उन्हों

 सभापति कोई  बहुत  बड़ा  व्यवसायी हो  सकता
 ने  यह  भी  सुझाव  दिया  है  कि  सरकार  को

 है  और  उन  का  कहना  है  कि  सरकार  के  दृष्टिकोण  परेशान पर  और  afi  निरीक्षण  तथा

 के  कारण ही  उन  के  मन  में  यह  आशंका  उत्पन्न
 दक  शक्तियां  प्रात  होनी  चाहियें  ।  श्री  तुलसी

 हुई  हे
 ।

 सरकार  का  दृष्टिकोण  तो  में  नहीं  बदल  दास ने  इस  के  एक  दम  विपरीत  कहा  है  ।  हम

 सकता  हूं  पर  में  उन  को  इतना  विश्वास  दिला  इन  दोनों  दृष्टिकोणों का  समन्वय  करन  का

 सकता हूं  कि  कभी  तो  हम  किसी  बड़े  व्यवसायी  प्रयत्न  करेंगे  ।

 को  नियुक्त नहीं  कर  रहे  में  ने  प्राय :  सभी  श्रालोचनाश्ों  का  उत्तर

 थ्री टो  ०  एन०  fag:  निगम  कभी  तक
 दे  दिया  है  ।  माननीय  सदस्यो ंने  इस  विधेयक

 नियम  बनाने में  भ्र सकल  रहा है  उस  के
 का  समर्थन भी  किया  मुझे  तराशा है

 सम्बन्ध  में  क्या  स्थिति  है  ?
 कि  सीधे  यक  को  पारित  कर  दिया  जाये  |  मुझे  यह

 श्री  एं  सी ०  में  समझता  हूं  कि  a  भी  ara  हैं  कि  सभी  प्रकार  की  श्राशंकाश्रों का

 यह  सभी  त्रुटियां  दूर  कर  दी  जायेंगी
 ।

 निराकरण  हो  जायेगा  और  मुझे  विश्वास  है
 कि

 निगम  ठीक  प्रकार  से  कायें  करेगा  ।
 पंडित  ठाकुर  दास  भागे

 व  :
 नियम  सर

 कार  बनायेंगी  ।
 इन  दाब्दों के  साथ  में  इस  विषयक को  सदन

 थी  Yo  सी  ०
 में  भविष्य  के  सम्बन्ध  की  स्वीकृति  के  लिय  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 में  ही  कह  सकता  हूं
 ।

 सदा  पिछली  बातों
 उपाध्यक्ष महोदय  यह  है  कि

 के  सम्बन्ध  में  ही  कहते  रहने  से  कोई  लाभ

 नहीं है  ।
 वित्त  निगम  १  &¥c

 Sit  Zo  एन०  क्या  सरकार  भविष्य  तथा  राज्य  वित्तीय  निगम  १९४१

 में  alae  संशोधन  करने  वाड़े  विधेयक  १९
 के  लिये  नियम  बना  रही  है  ?

 St  ए०  alo  हम  यह  काम  करेंगे  |
 विचार  किया  जाये  14.0

 मेरे  विचार  से  श्री  मेहता  ने  यह  मांग  की  थी
 प्रस्ताव  स्वीकृत  |  gar  ।

 कि  प्रबन्ध  संचालक  का  नाम  भी  वार्षिक  इस  के  पश्चात  लोक  गुरुवार  २८

 वेदन  में  दिया  जाना  चहिये  मेरे  विचार  से  ऐसा  जलाई  १९५५  के  ग्यारह  घर  तक  के  लिये

 करना  संभव  होगा  भ्रांत  में  यह  प्रयत्न  करूंगा  स्थगित  हुई
 ।
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